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( दे 9) 

इस पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यों की शासन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ खतंत्र राज्य 
ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, अ्रधीन राज्य, करद राज्य पझ्थवा 
रक्षित राज्य भी हैं। इन खतंत्र राज्यों के इस पेंग का वन 
पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है । इस विपय की 
गिनती मूल ब्रृत्त की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में फी जा 
सकती है; परंतु जनसमुदाय की लिये यह जान ज्लना भी 
ग्रावश्यक् हैँ कि किस किस स्वतंत्र राज्य के कितने उपनिर्ेश 
आदि हैं और उनका शासन किप्त प्रकार दो रद्दा है । अतएव 
इस विपय का वर्णन भी संक्षेप में कर दिया गया है | श्ाशा 
है, यह पुस्तक उपयोगी प्र रोचऋ सिद्ध द्वोगी जिससे प्र॑ध- 
फर्ता पश्रपना परिश्रम सफल्त समभेगा । 


गथकर्ता। 


( ४२ ) 
मंत्रिसभा, राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, न्‍्यायल्तय, प्रार्थिक 
समिति, जमन दलवबंदी, राष्ट्रीय शासन-प्रणान्नी । .. ,€६-१२३ 


(५ ) पाँचवाँ परिच्छेद--श्रमेरिका-अ्मेरिकन 
राष्ट्र सभा, प्रतिनिधि सभा, जातीय सभा, प्रधान, चिदे- 
शिया से संबद्ध कार्यों का अधिकार, झओवरीय शासन 
सेबंधी अ्रधिक्रार, नियामक अभ्रधिकरार, अधिकारियों की 
नियुक्ति संबंधी अधिकार |... . ..- -»« १२४-१४३ 


(६ ) छठा परिच्छेद-ल्िट्जलैड-राष्ट्र-संघटन 
फा छउद्घव, राष्ट्रसंघटन के गुण, जन-प्रम्मति-विधि, 
बाध्य जन-सम्मति, खिस राष्ट्रसंघटन को शासन- 
पद्धति के अंग, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्र सभा, दोज़ों 
सभाओं के कार्य, जातीय सभा, राष्ट्रीय उपसमिति, 
न्यायालय विभाग । ... २४६ «० १४४-१७३ 


(9 ) सातवाँ परिच्छेद--ईँगलैंड की शासन- 
पद्धति की विशेषता, अगरेजी शासन-पद्धति के अंग, 
राजा की शक्ति तथा अधिकार, मंत्रिसमा तथा 
उसकी उपसमित्ति, गुप्त सभा, प्रतिनिधि सभा, लाडे 
सभा, लार्ड सभा के अधिकार, लाडों के अधिकार, ला्ड 
सभा का न्यायालय संबंधी अधिकार, लाड सभा के 
नियम-निर्माण संबंधी अधिकार, लार्ड सभा के शासन 
संबंधों भ्रधिकार, लार्ड सभा का समुच्छेद | ... १७४-१४८ 


कक, 


( ८ ) श्राठवाँ परिच्छेद-झास्ट्रिया-हंगरी तंघा- 
इससे उत्पन्न राष्ट्र--आःस्ट्रिया की प्राचीन शासन-पद्धति-- 
साड सभा, प्रतिनिधि सभा, हंगरी, नवीन शासन-पद्धति, 
आस्ट्रिया, हंगरी, पोलेंड, जेकोस्लेवेकिया, रूसानिया, 
जूगोस्लेविया | है 20 कक १८७-२ 


( & ) नवा परिच्छेद--रूस । रबर 


( ९० ) दघवाँ परिच्छेद-अन्यान्य खाधीन राज्य- 
अफगानिस्तान, झरगेंटाइन रिपव्लचिक, इटली, इजिप्ट या 
मिस्र, ईक्वेडर ,ईरान, एबीसीनिया, कोस्टा रीका, कोलंबिया, 
क्यूवा, ग्वेटेमाला, चिलों, चीन, जापान, टर्क्ी, डेन्मार्क, 
नारवे, निकारागुआ, नेदलड्स, नेपाल, पनासा, पुत्तेगाल, 
पेरू, पैराव्वे, वल्गेरिया, वेज्ञजियम, वोज्नोविया, त्रेजिल, 
मेक्सिको, यूनान, युरुग्वे, लाइबेरिया, वेनेज्वे तो, साल्वेडर, 
स्पेन, स्वाम, ख्वोडन, हेटी , होंड्रास । २२२-२४७ 


(१९ ) ग्यारहवा प्रिच्छेद-उपनिवेश, रक्षित 
राज्य, अघोन राज्य और आदेशित राज्य---उपनिवेश, 
रक्षित राज्य, अधोन राज्य, आदेशित राज्य | ब्रिटिश 
साम्राज्य--डउपनिवेश, खतन्‍्त्र डउपनिवेशों की शासत- 
प्रणात्ती; आस्ट्रेलिया , कनाडा, न्यू जीलैंड, न्यू फाउंड्लैंड, 
यूनियन आफ साडथ अफ्रिक्ा । आयक्षे ड, रक्षित राज्य-- 
अधोन राज्य, भारतवर्ष, आदेशित राज्य; फ्रेंच उपनिषेश, 


( ४2: ) 
रघित राज्य तथा आ्रादेशित राज्य अफ्रिका में--अलजी- 
रिया, व्य,निस, गेरफो, फ्रेंच वेह्ट प्रक्रिका, फ्रेंच ईक्‍्बेटे- 
रिकल प्रफ्रिका, प्रेंच ईस्ट श्रफ्रिका, मेहागास्कर, रीयूनि- 
यन उपनिध्रेश अमेरिका में--ग्वांडंलप, गायना उपनिवेश, 
मारटिनीक उपनिवेश, सेंटपीरी और मसिकलेन एशिया में-. 
फ्रेंच इंडिया, प्रींच इंडो चाइना, श्रोशनिया में; अमेरिका क॑ 


स्रधीन राज्य--फिली पाइन | २५०-०२८२३ 
शब्दावली । २८४-२८६ 


शा[सन-पडुतिं 


पहला परिच्छेद 


अस्तावना 

भिन्न भिन्‍न देशों की शासन-पद्धति को समझना अत्यंत 
कठिन दो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आधिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
दशाओं का परिज्ञान न हो । यह हस 
लोगों के अभाग्य की द्वो बात है कि हिंदी में अभी तक बहुत 
से युरापीय देशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हैं । 

युरापीय सभ्य देशों सें आजकत्त प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणाली का ही प्रचार है | विस्तृत भूमिभागवाले देशों में 
सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी 
राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रणाली की द्वी प्रधानता थी । 
आजकल्न उस प्रणाली का अवलंबन करना कठिन है। इसमें . 
संदेह भी नहों हे कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली फे सिद्धांतों 
का यधासंभव अहण -करना तथा उन्हों पर चलना प्रतिनिधि- 


पू्वेवचन 


( २ ) 

मत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्दश्य है। दिन पर 
दिन सम्य देयें में राजकाये में जनता का हाथ बढ़ाया जा 
रहा है । कई देशों में ता छियां क्रो भी सम्मति देने का 
ग्रधिकार प्राप्त दवा गया दे । स्विट्जरलैंड ने किस प्रकार आदर्श 
राज्य का पद गअद्ग किया दै, यद्व हम आगे चलकर सविस्तर 
लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह लिख देना शझ्रावश्यक प्रतीत द्वाता 
है कि स्थिट्जलंड की शासन-प्रणालों प्रजासत्तात्मक राज्य के 
सिद्धांतिं फं प्रति समीप तक पहुँचती है। इसका कारण 
वहां पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संविभाग के सिद्धांतें 
का अवलंबन द्वी कद्दा जा सकता दे । 

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरापीय राष्ट्र अमेरिका के बहुत 
ही रतन हैं । राष्ट्रसंघटत का निर्माता अमेरिका ही है। 
जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जलैंड श्रादि देशों का भ्रमेरिका ने शासन- 
पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिक्षा दी है। ख्विटूजलैंड 
ने तो झमेरिका के देखकर ही अपनी शासन-पद्धति का 
निर्माण किया है । - 

जर्मनी की शाप्तन-पद्धति विचित्र ढंग की दे । यही कारण 
है कि इस पुस्तक में जमेनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया 
है, क्योंकि विना ऐसा किए उसकी शासन-पद्धति का समझना 
पाठकों के ल्लिये कठिन हो जाता। महासमर के उपरांत 
युरोप के कई देशों की शासन-प्रणाल्ली में बहुत रद्दोवदल हो 
गया है। उनमें से जमेनी, आास्ट्रिया-हंगरी, रूस प्रश्ति देश 


7 (->८0/ 
( डे.) हैं 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धति को ठीक तरेहे ' 
से सससने के लिये इनशी पुरानी शासन-पद्धति का भी ज्ञान 
होना आवश्यक है। अतः हमने नवीन शासन-पद्धति का 
चरशन करने के साथ साथ महाससर के पहले की शासस- 
अणात्षी पर भी कुछ लिखना आवश्यक समझा है। 

युरोपीय देशों के अतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश 
चौन में भी हाल ही में बहुत परिवर्तन हुए हैं । बरसे से यहाँ 
कांति सची हुई थी । पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था। 
५२ फरवरी सन्‌ १८७१२ को यहाँ प्रतिनिधि-प्त चात्मछ राज्य 
की स्थापना हुईं । किंतु महाससर छिड़ने के वाद जापान ने 
यहाँ के ऋनेक राजकायों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अब चीन पूर्ण खतंत्र है ओर यहाँ भी खदंन्र 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है | । 

इतना पूवेवचन करके अब सें प्रजास'त्तात्मक राज्य तथा 
अतिनिधि-सत्तात्मक राज्य आदि झावश्यक बातें पर प्रकाश 
डालने का यत्न करूँगा जिससे मिन्‍न भिन्‍न देशों की शासन- 
पद्धति का समझना बिलकुल सद्दज हो जाय | 

प्रजाउत्तात्मक राज्य तथा अतिनिधि- 
चचात्सक राज्य 

प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्सक राज्यों में बड़ा भारी 
अतर है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा खय॑ चत्ताया जाता 
था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। 


( ४ ) 

यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक राज्य 
के लिये 'प्रजासत्तात्मक राज्य” पद तघा नवीन प्रजासत्तात्मक 
राज्य के लिये प्रतिनिधि -स त्तात्मक राज्य! 
पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रञा- 
सचात्मक प्रयाल्ली छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से काम में 
लाई जा सकता है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले राष्ट्रों 
में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त दो सकता है । 
प्राचीन प्रणाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है । 

एथेंस नामक यूनानी नगर ही प्राचीन राज्य फो रामभरने 
के लिये अनुशीक्षन फे योग्य हैँ। एथ्रेंस में राजकार्य चलाने 
के लिये दे। सभाओरें द्वारा फार्य दाता थधा--(?१) ले।फसभा 
श्रौर (२) पअत्तरंग सभा ( 8०४० ) । 

बीस वर्ष की झवस्था से श्रधिक अवरथावाला प्रत्येक भांग- 
रिक लाकसभा का सभ्य होता घा। दासें फा यह अ्रधिफार 
प्राप्त न था। ए्थेंस का प्रत्येक नगरनिवासी प्मपने आपकी 
राज्य का एक अंग समझता था | नागरिक की वहुसम्गति रो 
ही संपूर्ण राजकार्य होते थे । सबकी व्याख्यान देने का पूर्ण 


प्रजासनतात्मक राज्य 


अधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंस में काट 
व्यक्ति -जन-सम्मति पझ्रपनी ओर कर सकता था। उस 
प्राचीन यूग में पत्रों का साम्राज्य प्रारंभ न हुआ था । पेरि- 
क्लीज्ञ जैसे याग्य पुरुष जहाँ एग्रेंस के नागरिकों की अ्रपर्नी 
वक्तठा की शक्ति से सोद्वित कर उन्हें ठचित सार्ग पर सकता 


( * ) 


थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति 
से जनता को हानि पहुँचाया करते थे । गज 

सेालन ने राजकाये को समुचित रीति पर चत्ताने के 
लिये एथेंस में ज्ञोकसभा का निर्माण किया था। ल्ोक- 
सभा का मुख्य कारये मुख्य शासक चुनना वधा राजकार्य को 
उचित विधि पर चलाने के लिये नियमें। के विषय में सम्मति 
देना था। राज्य के अधिकारों को बड़े बड़े व्याख्याता लोकसभा 
द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। सारांश यह है कि 
उस युग में लोकसभा ही राजकाय सें सीधे तार पर सब कुछ 
थी। यहाँ हमें यह बतला देना चाहिए कि लोकसभा के 
अधिकारों के संबंध में निम्तलिखित कार्य कहे जा सकते हैं--- 

( १ ) राजदूतों का नियत करना | 

(२ ) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 

(३ ) युद्ध या शांति का निर्णय करना । 

(४ ) सेनापतियों का नियत करना । 

( ५ ) सैनिकों की तनखाहें निश्चित करना | 

(६ ) विजित नगरों का प्रबंध आदि करना | 

(७ ) नवीन देवताओं को उपासना के लिये मानना । 

(८ ) धार्मिक उत्सव करना । 

( € ) नागरिकों का अधिकार आदि देना । 

(१०) राष्ट्र के श्राय व्यय को देखना ( ३५ या ३६ दिन 
सें एक बार ) | 


( ६ ) 

(११) मुद्रा निर्माण करना | 

(१२) कर लगाना | 

(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल झादि के बनाने में 
अपनी समन्‍्मति देना । 

(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विपयों में न्‍्यायात्यय विभाग 
का कार्य भी करना । 

सोलन ने लोकसभा की शक्ति का ठीक मार्ग पर चलाने फं 
लिये 'अंतरंग सभा? का भी निर्माण किया था । गतरंग सभा फे 
सभ्य प्राय: अच्छे श्रच्छे पनाव्य तथा बढ़े बड़े विद्वान दाते मे । 
परंतु छ्िथनीज्ञ के काल से यह बात बदल गई। झवरंग सभा 
इसकी अपेक्षा कि लोकसभा का अपने पीछे चछ्वाती, खयं ई 
उसक पीछे चलने लगी । यह पहले लिखा जा चुका है कि एग्रेंस 
में एक मुख्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता घा। इस 
मुख्य शासक का हम आगे चल्तकर प्रधान के नाम से लिएेंगे | 

एथ्रेंस में सिन्‍न भिन्न अ्भियागों के निगय की लिये भिन्न 
भिन्न न्यायालय थे। सबसे बड़े न्यायालय के ६००० सथ्य 
थ। छोटे छाटे न्‍न्यायात्यां में किसी के १०० सम्य मे ता 
किसी के १०००। पाठक खर्य ही समझ सकते ४ कि 
जिस न्यायालय में इतने इतने सम्य हां, यह कन्तां तक न्याय 
कर सकता है। न्याय का ऐसी चीज़ नहीं # जा बह 
सम्मति से प्राप्त दा सके । इनने बे न्‍्यायात्षय की या। 
बुराडयां हाती हैं, एथेंस ने वे सथ की सत्र सही । 


( ७ ) 

प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन को अपेक्षा 
खतंत्रता का प्रेम वेशक् अधिक होता है। एथेंसवालों ने 
शिल्प में जो पूर्णता प्राप्त की थी, चससें 
उनकी खतंत्रता ही काम कर रही थी । 
प्रजासत्तात्सक राज्य में समस्त जाति 
खय॑ अपने झाप सीधी शासक होती है। जातीय सभा 
द्वारा जनता खर्य॑ उपस्थित होकर अपने शासन का काये 
स्वयं ही करती है। परंतु यह वहों हे! सकता है जहां 
राष्ट्र चहुत छाठटा हो। बड़े बड़े राष्ट्रों में इस शासन-पद्धत्ति 
को प्रचक्तित करना वहुत ही कठिन है | 

प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूषण यह भी है कि येप्य 
योग्य व्यक्ति प्रजा के अपनी उँगलियों पर नचाते हुए उसकी 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में हे लेते हैं। इससे जे हानि 
पहुँचती है, चद्द यूनान के इतिहास से सर्वधा स्पष्ट है 

शुसीडाइडीज़ (7४७ पैंव€४ ) ने एक वार कहा था-- 


*>एार छह व -तेशा00067 इंए गरद्९, ऐप व॥ 7९8॥/5 


प्रजारुत्तास्मक राज्य 


की आलाचना 


( फाबह पाक पीछ ज+पोह ० ग6 गाए ए॑ वह लंधिदशा5, 7 

(988 पए6एफत65 ॥-09). 

अर्थात्‌-- एथेंस में प्रजासतात्मक राज्य ते नाम मात्र 

का था, वास्तव सें वहाँ उसके नागरिकों में से मुख्य नागरिकां 

का ही राज्य थाःः । अतः प्रजासत्तात्मक राज्य को सफकतता 
से चला सकते के लिये प्रजा का आचार तथा विचार बहुत 


(८ ) 
ही उन्नत तथा दृढ़ होना चाहिए। इसके विना यह संभव 
नहीं कि आदर्श शासन-पद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता से 
चल सके । इसमें संदेह नहों है कि प्रजासत्तात्मक शासन- 
पद्धति में नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हो जाती है | 
उन्हें जातियों के नियसें तथा इतिद्दासों को देखना पड़ता 
है। उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं । परंतु प्रश्न ते 
यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रक्षा कैसे 
को जाय? जनता में दल वन जाते दे जिनमें राज्य-भतति 
के स्थान पर वैयक्तिक हर्प्या द्वेप प्रयल हा उठते ै। इसका 
परिणाम यह द्वोता है कि जनता के दलें क॑ नेता जनता के 
अपनी वक्तृता या लेखन शक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे 
का गल्ला कटवाते हैं। यही कारण था कि एश्रेंस की उन्नति 
: ज्णिक रही; और जब उसका प्रधःपतन प्रारंभ हुआ ते फिर 
वह अपने आपका न सँभाल सका। प्रज्ञासत्तात्मक राज्य 
का आधारभूत सख्मानता? का सिद्धांत दे । प्रत्येक नागरिफ 
एक दूसरे के समान हे, चादे बह याग्य दा चाहे अय्राग्य । 
इस समानता का ही यह परिणाम थ्रा कि जा व्यक्ति उन्‍हें 
हानिकर मालूम पढ़ता था, उसे वे दिशत्याग” का देड दे देगे 
थे जिससे वह एथेंस को छोड़कर प्रन्यत्न कहीं बस जाता 
था। सारांश यह कि प्रजासत्तात्मक राज्य वहीं सफलता 
से चल सकता ह जहाँ राष्ट्र छोटा हो, उसके नागरिक 
ग्राचार विचार में समुन्नन तथा हृढ़ हो, उनका जीवन 


( रई॑) 

सादगी से परिपू् हो तथा उनमें समानता का सिद्धांत, 
काम कर रहा दे | 

आजकल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं सिल्ल 
सकता है ते वह केवल खिट्जलैंड में । प्राय: अन्य समय 
देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
ही प्रचलन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य के भी सफलता से चल्ल सकने के लिये जनता में विशेष 
विशेष गुणों की आ्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-प्तत्तात्मक 
राज्य की अनिच्छुक, शासन-भार से घबरानेवाली, उदासीन 
सथा आल्षस्य से परिपुणे जनता में यह शासन-पद्धति समुचित 
विधि पर नहीं चल सकती | मिल्ष महाशय ने लिखा है 
कि कई जातियों का यह विचित्र खभाव होता है कि वे शासकों 
का अत्याचार चुपचाप सहन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध 
आवाज कभी न उठवेंगो। ऐसी जातियों में यदि यह 
शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते यही परिणाम होगा 
कि वे श्रत्याचारी शासक का ही अपना शासक चुना करेंगी । 
स्थानीय प्रेम या मतमतांतरों के प्रेम से परिपूर्ण संकुचित 
विचारवाली जातियाँ भी ऐसी शांसन-पद्धति का अवलंबन करने 
के अयोग्य हैं; क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दल्नों के सत- 
भतांतर संबंधी ऋगड़ों का प्रवेश शासन में हो जायगा जिससे 
एक दूसरे दल् का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई 
जातियों में व्यक्तियों को दूसरों पर हुकूमत करने में ही आनंद 


प्रतिनिधि-सत्ताव्मक राज्य 


( १० ) 
आता है। ऐसी जातियों में जब्र प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य 
का स्थापन किया जाता है, तब हुकूमत करने के इचुद्जुक व्यक्ति 
अपने आपका शासक फे तौर पर चुनवा लेते हैं तथा प्पने 
निचले अधिकारियों पर कठोरता का वाजार गरम फर देते है । 
सारांश यह दे कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाहे प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य हो, जातीय झाचार की श्रेप्ठता सभी में झाव- 
श्यक्ष है। इस बात का रहस्य तब बिलकुत्त प्रत्यद्धा ऐो जाता 
हैँ जब कि दम भिन्न भिन्न सभ्य देशा की शासन-पदातियों 
का निरीक्षण फरते दैं। अमेरिका तथा ईँगलेंश की शासन- 
पद्धतियां का देखकर ही युराप की श्रन्य जातियों ने शपनी 
अ्रपना शासन-पद्धतियाँ बनाई हें। परंतु क्‍या कारगय हऐ 
कि सब देशों की शासन-पद्तियाँ जिन जिन स्था्मों 
पर एक दूसरे से मिलती भी हैं, वह्ठां पर भी कार्य में एफ 
दूसरे से सर्वधा मिन्न हैं ? ईंगरीड की मंत्रिसभा की रीवि 
पर फरांसीसी मंत्रिसभा क्‍यों न सफलता से काम कर राको ? 
इसी लिये कि दानों जातियां का श्राचार-व्यवहार भिन्न शिक्ष 
हैं। य्रद्मों पर यद्द न भूलना चाहिए कि जातीय आचार 
व्यवह्ार के सहश देश की भागालिक, प्राकृतिक तथा राज- 
नीतिक स्थितियां का भी शासन-पद्धवि पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है । स्विट्जरलैंड में 'जनसम्मति! विधि सफलता रो चल 
सकी, श्रन्य देशों में नहों । यह कंबल इसी लिये कि बढ़ 
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पार्वतीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंवटन के राष्ट्र छाटे छोड़े # । 


६ 5६.) 

इंगलैंड तथा अमेरिका में न्‍्यायाल्षव विभागों का जे 
प्रधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों में नहीं है; क्योंकि 
ईंगलेंड तथा असेरिका को शत्रुओं से इतना डर नहीं है जितना 
युरापीय महाद्वीप के मिन्न भिन्न राष्ट्रों को है # | 

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य सें शासन प्रजा के ही हाथ 
में दाता है, परंतु कुछ एकः«प्रतिनिधियों द्वारा, न कि प्रद्नक्ष । 
इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ दहातियाँ सी हैं। जबता में सब 
ऊ# सब व्यक्ति उन्नत विचार तथा आचार के तो होते ही नहीं 
हैं। शासन का कार्य इतना सहज पहीं है कि उसे सभो 
कर सके! । इस दशा में जनता फोे योग्य योग्य व्यक्तियों 
का शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत होता है | 
इसमें संदेह नहीं है कि एकसचात्मक राज्य की अपेत्षा प्रति- 
निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है । एकसत्ता- 
स्मक राज्य ते तभी कोई जाति प्रचलित कर सकदी है जब कि 
बह शासन के काये को सब से अधिक सहज समझती हो । 

राष्ट्र का तात्पच्ये तथा स्वरूप 

लोकतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सहृश 
ही राष्ट्र के खरूप तथा तात्पय का ज्ञान भी वहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी, हँगलैंड एथक प्रधक्‌ एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र 
को रक्षा करता मनुष्य का कत्तंज्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा- 
चन करता है, अ्राजकता से राष्ट्र नष्ट हा जाता है, इत्यादि 


|4 
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अनेक वाक्य हैं जे कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध है 
राजदीति शाजत्र सें राष्ट्र के तात्पय्ये तथा स्वरूप को मुख्य स्थान 
दिया गया है। भत्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी न किसो 
अश में इससे जुड़ा हुआ है ह 

अंगरेजी भाषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचलित ४ ! 
स्टेट शब्द का व्यवहार अनेक ध्र्थो' में होता है। खतंग्न 
रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है। प्रदेश या जन- 
पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार प्रथा में राष्ट 
शब्द का व्यवहार साधारणतया किया जाता है# । | 

महाशय थुड़ो विल्सन का विचार है--''किसी एक शन- 
पद में रहनेवाले जनसमूह का साम राष्ट्र है जे। व्यवस्था तथा 
शांति फे लिये संघटित द्वा?”| । थियोडोर चूर्ण का गत है फि 
राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज फा नाम हे जी प्रपनें 
अगे के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन फरता शी । 
महाशय हालेंड राष्ट्र से उस जन-समूद्ध का ग्रदेश फरगे 
हैं जे किसी एक जनपद में रहता हो और बहु सम्मति के 
द्वारा राज्यकाय्य चलाता द्वो$। प्रसिद्ध अमन राजनीतिश 

४ तंत्र तथा स्टेट शब्द का श्रर्थ तथा वागपर्सय एक ही ह। देंशा 
नागरीसचारिणी पत्रिका, भाग ३ ग्रेक १ ॥ 

ए छुड्टो बिल्सन-दी स्टेट । 


गी० बलजे--परैलिटिकट सायंस । 
दी० हे हार्टिद--एलीमेंट से श्राफ नरिसप्रट्स । 


# 
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बुंटशछी. राष्ट्र को सजीव मानता है श्र यही कारण है.कि 
वह राष्ट्र को मनुष्य-सस्ताज का विराट, रूप समझता है#। 
सारांश यह है कि युरोप फे राजनीतिज्ञों के अन्लुसार राष्ट्र 
शब्द्ध प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मनुष्य-समूह का बाधक है जिसका 
प्रत्येक मनकाः राज्य-नियम-रूपी सूत 'सें पिरोया गया हो । 
राष्ट, समाज, राज्य तथा जाति में भेद 
समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इसको 
स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पय्ये तथा स्वरूप वहुत ही अधिक 
स्पष्ट हो सकता है । 
पूर्व में लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से: 
है। विना भूमि या प्रदेश के कोई संघटित-समराज राष्ट्र नहीं 
बन सकता । समाज में यह बात आवश्यक नहीं है। मनुष्यों 
के समूह के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है। 
सनुष्य-समृह संघटित है! चाहे असेघटित, वह समाज शब्द 
से पुकारा जा सकता है। मलुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पये 
उसके धार्मिक, व्यावद्दारिक्त, चरित्र तथा शिक्षा विषयक्त का्य्यों 
के प्रध्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द 
का कुछ भी संबंध नहीं है । 
राष्ट्र का समाज के सहृश ही राज्य से भी भेद है। राष्ट्र 
शब्द का ज्ञेत्र राज्य शब्द के ज्षेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत 
। राज्य शब्द का तात्पय्ये उस मलुष्य-समूह से है जिसके 
*+ बलु ट्श्ली-दि थियारी आफ दि स्टेट 
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हाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति होती 
। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव- 
हार होता दै। वस्तुतः राज्य राष्ट्र का ही एक अंग है । प्रति- 
निवि-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं के कायये रूप 
में परिणत करना ही राज्य का मुख्य ऋम समकका जाता ४ 
जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद दै। जाति शब्द किसी पूर्म- 
वर्ती संघटन का सूचित करता है, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी 
है। ओर चाद्दे वंश संबंधी दे । राष्ट्र में ये देनें बाते लुप्त है । 
आस्ट्रिया-हँमो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमें श्रनेक जातियों का 
निवास था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र श्रथ को सुचित फरने 
लगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र श्रतिशय विभिन्न प्यरथ 
नहीं सूचित करते | इसका मुख्य कारण यही है कि सिरकाल 
से एक ही राष्ट्र में रहते हुए भिन्न भिन्न जातियों ने अपना पुराना 
भेद भुला दिया और अपने आपको एक ही जाति में परिणद 
किया। पुराने जमाने में भी राष्ट्र ववा जाति का भेद पहुंच 
प्रत्यक्ष नहीं था । रोम तथा स्पार्टा में जातीयता के साथ ही 
राजनीतिक अधिकारों का संबंध था। एक विशेष जाति क॑ 
लेग दी राजनीतिक अधिकारों के श्रधिकारी सम जाने थे : 
एक जाति के लोगों फे संच से ही राष्ट्र बता था औ्रर टुसी 
लिये राष्ट्र तथा जाति में कुछ भी मंद नहों मालूम पहला था 
आजकल जनता का क्रुकाव इसा आर 5, # एक हां | गा 
में रहनेवाज्ञी भिन्न सिन्न जातियां क्रॉसीसियाोँ ते सश्ण दा 
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शक जाति में परिणत हो जायें। अमेरिका में यही बात हो 
रही हैं। आयलैंड तथा इटली इसी ओर पण वढ़ा रहे हैं; 
और समय आधवेगा जब कि भारतवासी भी अपने पुराने जातीय 
भेदें को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिणत हो जायँगे । 
अादश राष्ट्र 

भिन्न मिन्न जातियाँ अपने पुर-ने भ्रेदों को सुल्लाकर एक ही 
राष्ट्र में परिणत होती जाती है'। क्‍या कोई समय आ सकता 
है जब सिन्न सिन्न राष्ट्र अपने भेदें का भुलाकर एक हो राष्ट्र सें 
परिणत हो जाय, 'वसुधैव कुटुंचकम?? अर्थात्‌ विश्व सें. रहने- 
चाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुट्टंब क॑ सभ्य हैं, यह भाव संपूर्ण 
राष्ट्रों में प्रचल्तित हो. जाय और समय उनका एक ही विश्व- 
राष्ट्र में परिणत कर दे ९ 

संसार को एक ही राज्य में परिणत करके संघटित करने 
का यत्न आज से पूथे बहुत लोगां ने किया थधा। इतिहास में 
सिकंदर, नेपालियन तथा चंद्रगुप्त के सास अतिशय प्रसिद्ध 
हैं। किंवदंतियाँ तथा गाधाएं दत्त, मांधाता, रघु, राम तथा 
धुधिष्ठिर आदि महापुरुषों के! भी इसी विषय सें सहत्त्व दे रही 
हैं। शेम का रोमन साम्राज्य स्थापित करता भी किसी 
से छिपा नहीं है। आजकल अरगरेजों का भी यही उद्देश्य 
सालूस पड़ता है | 

दुःख जा है वह यही है कि पुराने जमाने से छेकर अब 
तक किसी ऐतिहासिक पुरुष अथवा जाति ने श्रातृभाव को 
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सामने रखकर यह काम नहीं किया। सामम्राज्यवाद तथा 
कीर्ति की लोछुपता ही इस ढंग के यल्न का मुख्य कारण रही । 
इस साम्राज्यवाद के मद में अेप्रेज एशिया की पराधीन 
जातियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से 
छिपा नहीं है । 
परंतु डुचित ते यही है कि संसार फो एक कुट्ुंय समझ- 
कर एक विश्वव्यापी आदश राष्ट्र संघापित किया जाय पर जहा 
तक हो सके, किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र की खतंत्नवा फा अप- 
दरण न किया जाय । 
शक्ति संविभाग 
राजनीति विज्ञान फे पिता मांटस्क्यू ( 3[0॥080 0४४५ ) 
का कथन है--- यदि नियामक तथा शासक शक्ति किसो 
एक व्यक्ति था समूह के पास हफट्ी है 
अदराए - क्ेजातिकी खत्ंत्रता का नाश होना 
स्वाभाविक द्वी है, क्योंकि जाति का इस बात का सदा 
भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा खेच्छाचारी नियत 
बनाकर स््रच्छंद्ता से उनका प्रयाग करेंगी। इसी प्रकार 
न्याय संवंधी शक्ति का नियामक तथा शासन शक्ति से सर्वधा 
प्रधक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का 
सहायक चना दिया जाय वा जा नियम बनानेंबाता होगा, सह 
न्यायाधीश भी हो जायगा । इसका परिशाम यह दागा कि 
जाति के व्यक्तियों का जान -मात्त एक मात्र न्‍्यायासीशों के हा 


(६ १७ ) 
में चला जायगा; और यदि कहीं न्याय संबंधिनी शक्ति का 
शासकों के हो हाथ में दे दिया जाय, तब ते अत्याचार 
का होना आवश्यक हो है; क्योंकि जे! किसी व्यक्ति पर 
अपराध लगानेवाला होगा, वहो' उस व्यक्ति के अपशाध का 
निणेय करनेवाला सी होगा |? 
सांटसक्‍्यू के सहश ही ब्लुंटश्छी ने लिखा है-- “किसी फे 
हाथ में अत्यंत अधिक शक्ति दे देना राष्ट्र के लिये 
भयानक होता है। यदि ऊपर लिखों 
ेः तीनों शक्तियाँ प्रथक्‌ प्रथक व्यक्तियों 
तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय ते इससे राष्ट्र में जहाँ 
किसी की शक्ति अधिक नहीं होने थाती, वहाँ कार्य भी 
समुचित रीति पर चलता है । एक ही व्यक्ति या समुदाय 
तीनों कार्यो' का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता 
जेसा कि वह केवल एक ही काये कर सकता है। पर- 
सात्मा ने शरीर में आँखें देखने के लिये, कान सुनने के लिये 
तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परसात्मा से 
' शरीर क॑ कार्य को उचित ढंग पर चल्लाने के लिये भिन्न मिन्न 
इंद्रियाँ दी हैं, तब राष्ट्र रूपी शरीर का कार्य भी अच्छी तरह 
से चल्ञाने के लिये 'शक्ति-संविभाग? के सिद्धांत का ही अब- 
लंचन करना ठीक सालूम पड़ता हे# ।!! 





| 9९७ 33एगराडणाओ--7॥5 एफ९एण'ए 07 00७ हि0९, 
300४ "४व7, 0099. शत. 
शा०->-र२ 


( ९८ ) 
अठारहवी सदी के लेखकों ने उपरिलिखित शक्ति-सेविभाग 
के सिद्धांत का एक सा्वभोस त्रेकालिक तत्त्व मान लिया । 
.... अमेरिका में जनतंत्र शासन-पद्धति का 
है अल कु लिद/त पत्ंबंन करते समय इसी सिद्धांत को 
यघास/मथ्ये काम में लाने का यत्ञ किया 
गया । १७८० की मैसाचूसट्‌ की शासन-पद्धति की घाराझं 
में लिखा है--- इस राष्ट्र के राज्य में नियामक विभाग शासफ 
तथा निर्शायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा 
निर्णायक विभाग की, और निर्णायक विभाग नियामक 
तथा शासक विभाग को शक्ति का काम में न ला सकंगा। 
सारांश यह है कि यहाँ राज-नियमें का राज्य होगा, 
न कि व्यक्तियां का?!। १७८७ की राष्ट्र संघटन की 
शासन-पद्धति में भी इसी सिद्धांत का प्रयाग किया गया है 
मिल्टन मैंडीसन तथा थ्रे का कथन है-- शासक, नियामक 
तथा निर्णायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संच के हाथ में 
देना, चादे वह निर्वाचित, नियुक्त या वंशागव दी, स्वेच्छावार 
तथा निरंकुश शासन का एक ज्वलंत उदाहरण हैं ।? यह होते 
हुए भी सन्‌ १७७६ चधा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्ववियों में 
तथा १७८७ को राष्ट्र संघटन की शासन्न-पद्धति में शक्ति-संवि- 
भाग-सिद्धांत का प्रयाग पूरे रूप से न किया जा सका। 
इसी से यह स्पष्ट दै कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत #फालिक सना 


+++ 


नहीं है। प्रसल्त बात ता यह दे कि तीनी ही शिया एक 
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दूसरी पर निर्भर हैं। निर्णायक विभाग नियामक विभाग द्वारा 
पास किए गए कानूनों के अनुसार ही निशेय करने के कारण 
उस पर पूर्णतया निर्भर है; और इसी प्रकार शासक विभाग 
नियासक विभाग के कानूनों का अवलंबत करने के कारण 
स्वेधा खतंत्र नहीं कद्दा जा सकता । यदि शासक विभाग 
तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानूनों का न माने' 
ते नियामक विभाग क्‍या कर सकता है ९ सारांश यह है कि 
तीनों ही शक्तियाँ तथा तीनों ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर 
हैं और एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं । 
अमेरिका के सद्दश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत अनुभव 
किया | सन्‌ १७८८ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी 
तरह से अवलंबन करना चाहा, परंतु चह सफल न हुआ | 
उन्नोसवीं सदी में शक्ति-संविभाग-सिद्धांतव का महत्त्व बहुत 
ही घट गया । इँगलेंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत 
के विपरीत शासन-पद्धति होते हुए भी 
राज-कार्य्य उत्तम विधि पर चल सकता 
है और व्यक्तियों की खतंत्रता सुरक्षित 
रह सकती है। इँगलेंड में सचिव मंडल के हाथ में हो एक 
प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है। यह होते 
हुए भी वहाँ जनता की खतंत्रता पूरे तौर पर सुरक्षित है । 
इंगलेंड के सहश ही फ्रांस तथा इटली में भी शक्ति-संविभाग 
का सिद्धांत काये रूप में नहों लाया जाता | फ्रांस में नियासक 


शक्तिसंविभाग-सिद्धांत 
का प्रयोग 
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विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुत: उसका सचिब- 
मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है और राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार 
का कार्य चल्लाता है । इटली में दलों के सहारे राजा ही राष्ट्र 
का घुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जम॑नी में शक्तियों का 
संविभाग न था। प्रशिया के राजा के रूप में चिलियम कैंसर 
की शक्ति श्रपरिमित थी । अमेरिका में प्रधान नियामक सभा 
कं द्वारा पास किए गए प्रस्तावों का रद कर सकता ऐ । प्मपनी 
सूचनाश्रों के द्वारा वह बहुधा नियामक सभा में नए नए नियम 
भी पास करा लेता है। इसी के सहृश अमेरिका की निया- 
मक सभा शासक शक्ति का प्रयाग भी करती है। शासकों की 
नियुक्ति तथा परराष्ट्रीय-संधियें की खोकृति क॑ द्वारा प्रमेरिफन 
सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति को प्रयाग में लाती ४ । 
प्रमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकों क द्वारा द्वोता ई 
और वह नियामक सभाओं के द्वारा पास करिए गए सियमां की 
शासन-पद्धति की धाराओं के प्रतिकूल ठद्दराकर निर्भक बना 
सकते हैं। सारांश यह है कि प्मर्वाचीन राष्ट्रों में शक्ति- 

संविभाग-सिद्धांत फा मद्दत््व बहुत कुछ लुप्त दा गया ह । 
शासन-पद्धति क॑ निर्माण काल में प्राय: इस बात का ध्यान 
रखा जाता ई कि नियामक, शासक तथा निमयिक तीनें 
» ... शक्तियाँ किसी एक का अंतिम सीमा तक 
गाय दासाए अबहने दे! और एक दुसरे की शक्ति की 
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अपनी ध्पनी सीमाओं में बाँध रख्े। यही कारण है कि टेंगलट 
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में मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु 
वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवात्ते अधिकारियों पर 
अपना निणय दे सकता है। वहाँ न्यायाधीश का पदच्युत 
करना नियामक सभा के हाथ सें है। यह अतिशय उत्तम 
प्रबंध ईंगलैंड में ही संभव है, क्‍योंकि ईँगलेंड का भयानक युद्धों 
की दिन रात चिंता नहीं फरनी पड़ती । युराप की अन्य 
जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति का मध्दत््व देने में 
असमथे हैं | इसका कारण यह है कि उन्हें दिन रात अपने 
आपको शत्रु से बचाने की ही चिता रहती है। युराप की प्राय: 
सभी जातियों में शासक-न्‍्याय-खमिति? की विधि प्रचलित है । 
इस समिति का संबंध जहाँ विशेषतः शासकों से है, वहाँ चह 
शासकों का शासन के ही रूप में निर्शेय करती है। युरोप के 
देशों के शासक निर्मयत्ता से अपना काये किया करते हैं, क्‍येंकि 
उन्हें इस वात का निश्चय होता है कि उन्तकी झपसी ससिति 
समय पर उत्तकी रक्षा करेगी । चूँकि अमेरिका की स्थिति भी 
इंगलेंड के ही सदृश है, अत: वहाँ भी मुख्य न्यायालय शासन- 
पद्धति के विरुद्ध, राजनियमों का ठद्दरा सकता है तथा उनकी 
काये में लाने से राक सकता है। जातीय सभा को किसी 
नियम-धारा से यदि कोई राजनियम टक्कर खाता हो ते भुख्य 

स्यायालय उसे राजनियस ही नहीं समकता । 
इंगलैंड में संत्रिससा की उपससिति के सभ्य नियामक सभा 
के सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी 
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डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं है| वहाँ की शासन- 
पद्धति के निर्माता शासकों के दवाथ में परिमित शक्ति हो रखना 
चाहते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी 
संत्रिसभा को जातीय सभा सें बैठने से रोक दिया | प्रधान 
“की शक्ति को जहाँ राष्ट्रसभा के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ परिमित 
कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत द्वी थोड़ा 
रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ्रा कि ईँगलेंड तथा श्रमेरिका की 
शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से सर्वथा भिन्न हैं। इसमें संदेह भी 
नहीं है कि दोनों हो देशों में नियम बनाते समय छोटी छोटी 
बातों तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमें शासकों की 
जहाँ अपनी बुद्धि से वहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे ले।ग 
स्वेच्छाचारी भी नहीं द्वो सकते । परंतु फ्रांस तथा इटली में 
यह बात नहीं है । वहाँ मोटे मेट नियम बना दिए जाते हैँ; 
आर छोटे छोटे मामलों में शासकी का अपनी बुद्धि से भरी 
काम लेना पढ़ता है। इससे उनका कुछ कुछ खेरछाचारी ह# 
जाना स्वाभाविक हो है। 

आजकल्ल प्राय: नियामक सभाओ्रों के 'खापन्न तथा 
अख्वापन्न' दे भेंद किए जाते हैं । टैगलैंड की पालिमेंट ( राजा + 
नाड सभा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापनन नियामक सभा का 
उदाहरण दे, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिबद्ध नहीं है | परंतु संसार के अन्य सभ्य देशों की सिय्ा- 
मक सभा की यह दशा नहीं है। अंगरमी उपनियेशी की निया- 
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सक सभाएं अस्वापन्न कहो जा सकती हैं, क्‍योंकि उनकी निया- 
समझ शक्ति इँगलेंड की पालिमेंट द्वारा प्रतिवद्ध देती है। 
अमेरिका में भी नियासक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियर्मो 
की धाराओं की परिवर्तत करने में जनता की ओर से कुछ 
परतंत्र है । जनता ने मुख्य न्यायाधीशों का यह शक्ति दे दी है 
कि वे यह वतावें कि अम्युक अमुक राजनियम शासन-पद्धति के 
विपरीत ते। नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। ते उनके खीकृत करने 
में नियामक सभा खापन्न नहीं है। कई एक विद्वान शासन- 
पद्धति के संबंध में प्राय: ,शिधिल या अशिधिल” शब्द भरी 
व्यवहृत करते हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिधिज्ष कही जाती 
है, क्योंकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के आ्राधारभूत नियसों 
का भी उसी शीघ्रता से परिवर्तत किया जा सकता है जैसे 
तुच्छ तुच्छ नियमों का। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति 
अशिधिल कही जाती है, क्‍योंकि वहाँ किसो प्रकार का 
शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा के दो-तिद्दाई सम्यों 
की स्वोकृति के बिना नहीं किया जा सकता; शऔर जातीय 
सभा में खोहरूत दो! जाने पर भी जब तक तोन-चौघाई 
राष्ट्र उस सुधार को न स्वीकार कर ले, तव तक वह कफास 
में नहीं लाया जा सकता। स्विट्जरलैंड में शासन-पद्धति 
सेचंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्मृति लेनी 
पड़तो है । जमेनी में भी जातोय सभा के रे सभ्यों की 
स्वोकृति की आवश्यकता पड़ती है । ध 
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नियामक जनसस्सति विधि 

यह पूर्व हो लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निया- 
चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरक्षित नहीं 
रह सकता। जनता सें श्रेणी संघर्ष का उपद्रव बहुत कुछ 
प्रतिनिधि तंत्र शासन-पद्धति तथा निर्वाचन के विशेष विशेष 
नियमें का ही परिणाम है । 

लोकतंत्र शासन-पद्धति उसी समय पूर्ण समझी जा सकती 
है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे शैर पर भाग 
ले सके।. ह्लिट्जलैंड में अत्र तक कई राष्ट्रों में प्रत्यक्ष पैर 
पर नियम निर्माण दह्ोता है। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरें की 
जनता खर्य उपस्थित द्वेकर कानून पास करतो है। वहां 
प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता ) 

तार तथा पत्र-प्रेपण के प्रचार से इस जमाने में फिर से 
प्रतिनिधि-तंत्र-शासन-शै्षी का लोकर्तत्र-शासन-पद्धति फे पु 
सार बनाने का यत्र किया गया है । इस उद्देश्य की प्रत्ति के 
लिये नियामक जनसम्मति का सद्दारा लिया गया मै । नियामक 
सभा में पेश किए गए प्रस्तावों का संपूर्ण निवाचिक मंडल फे 
पास भेज दिया जाता है । वे लोग हां यान में प्रपी 
सम्मति दे देते है । यदि प्रस्ताव को विरुद्ध बहपदा हश्ना 
ते वद्ध प्रस्ताव राजनियम नद्ीीं बनता। स्िट्ज्ट में 
शासन-पद्धति संबंधी घाराशों के मामला में जनसम्गसि सोना 
आवश्यक है । नियत संख्या के हस्ताक्षर कराकर चहां जनवा 
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नियामक सभाओं में अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी- उप- 
स्थित करतो है। १८७४ से १८६ तक ख्िटजलें ड में सिन्न सिन्च- 
प्रस्तावों पर ३८ वार नियामऋ जनसम्सति ली गई थी । 

आजकल अमेरिका की कई रियासतें सें भी इसका प्रचार 
है । दृष्टांत ख्रूप न्यू इईँगलेंड नामक अमेरिकन राष्ट्र में अब तक 
नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम वनातो है। शासन-पद्धति 
सेचंधी धाराओं के परिवर्तन के सामज्े में बहुत से राष्ट्रों में नियामक 
जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। अर्वाचीन जमेनी तथा 
रूस ते। इसके विशेष रूप से भक्त हैं । राजनीतिज्ञों का अनुमान 
है कि सभी राष्ट्रों में यथासंभव इसका अ्रवलंवत किया जायगा | 

शसक विभाग 

शासक विभाग का कास नियासक विभाग द्वारा खोकृत 
राजनियर्मों को प्रचलित करता है। कभी कभी शासक 
विभाग से प्रधान तथा उसके सहकारी 
वर्गो' का भी तात्पये लिया जाता हैं। 
नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह द्वै कि निया- 
सकी की संख्या अधिक होती है कौर मुख्य शासकों क्ली संख्या 
बहुत ही घोड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन 
का काम तब तक सुगसता से नहों चल सकता जब तक कि 
उदेश्य एक न हों घोर राष्ट्र की इच्छाओं को एक दम कार्य 
में परिणत करने की सामध्य न हो । ये दोनों बातें इस वात 
के लिये बाध्य करती हैं कि शासकों को संख्या अधिक न दा । 


शक्ति-सेचय 


६ ७ ) 


आजकल राजनीति शात्र के लेखक शासन-पद्धतियों की 
प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दो भेदों में विभक्त करते 
हैं । प्राय: यह देखने सें श्राता है कि सचिवत्ंत्र शासनपद्धति- 
वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहों होती । 
इँंगलैंड का सम्राद्‌ ओर फ्रॉस का प्रधान इसके ज्वलंत उद्ा- 
हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों 
में प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है । प्ममेरिका 
में यही वात है| लड़ाई से पहले प्रशिया के सम्राट को शक्ति 
बहुत ही ज्यादा थी | 

निर्वाचच तथा नियुक्ति का सामने रखते हुए यह छद्दा 
जा सकता है कि असेरिका का प्रधान नियासक विभाग के 
द्वारा नहीं चुना जाता और वहुत ही अधिक शक्त्संपन्न है 
देपारापण ( [777080॥77076 ) के द्वारा यही नियामक 
विभाग अमेरिकत प्रधान को राज-शक्ति से च्युत कर सकता 
है। सीनेट के संधि तथा नियुक्ति का अधिकार 
परंतु प्रायः सीनेट प्रधान के अनुसार ही काम करता है। 
अमेरिका का नियासक विभाग प्रधान ऊंगा भिन्न भिन्न राज- 
नीतिक काय्ये करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता ! 
अमेरिकन सचियों को प्रधान ही सीनेट के सहारे नियुक्त 
करता है और स्वेच्छातुसार उनका पदच्युत कर सकता 
है। नियासक विभाग इस मामले में कुछ भी हस्तक्षेप 
नहों कर सकता | 


;४क्‍ 
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इँगलेंड में राजा ही महामंत्री का विजयी दल में से चुनता 
है। चुने जाने के बाद महामंत्रो अपना सचिव-मंडल बनाता 
है जे। एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी शोर 
नियामक विभाग को वश में करके भिन्न भिन्न राज्यनियम 
पास करता है। आंग्ल-सचिव-मंडल की शक्ति तभी तक प्रपरि- 
मित है जब तक नियामक विभाग उसके साथ है। जहां 
नियामक्न विभाग ने उसका साथ छोड़ा कि उसको '्मपना 
कार्यय छोड देना पड़ता है। इँगलैंड में राजा की शर्ति 
कुछ भी नहीं दै 

पूर्व में ही लिखा जा चुका हे कि शासक विभाग मै 
तात्पर्य मुख्य शासक्र से है। मुख्य शासक राजशक्तियां 
न का राष्ट्र में प्रचार करने के लियें का 
से राज्यसेवर्फा का नियुक्त करता ह। 
भिन्न भिन्न विभागों के राज्यसेवर्कों के निरीक्षण समा कार्य- 
निर्देश फ॑े लिये भिन्न भिन्न योग्य व्यक्ति मंत्रों-पद पर नियुक्त 
किए जाते ह# । 

इेंगलेंड के राज्यसेनर्कां की संख्या लगभग ८०००० हर 
गन लोगों के पद स्थिर ४ । इनके ऊपर के मुख्य शासक 
ही समय समय पर बदलते रहते ट्टव स्वझप गर्ल में 
अतरंग सचिव ( [छाए #०टा'एणए05 ) के दा सहायक सत्र 
क्ाने एक स्थिर कौर दरसारा झआस्थिग |। स्थिर राहायक 
मंत्री अपने पद पर ज्यों का स्यथीं बना रहता है । परंतु क्र 


( २७८ ) 


सहायक मंत्री सचिव-संडल के बदलते ही इस्तीफा दे देता है | 
यही बात अन्य मुख्य मुख्य विभागों के संबंध सें है । 
अमेरिका में राज्यसेवर्कों की नियुक्ति तथा पदच्युति 
के मामले में चिरकाल से विचार हो रहा है। वहाँ बहुत ही 
घेड़ आदमी स्थिर राज्यसेवक हेंगे। लगभग चार वर्षों के 
लिये ही भिन्न मिन्न व्यक्ति मिन्न भिन्न राजपर्दों पर नियुक्त 
किए जाते हैं । उनके पदच्युत करने के मामले सें कमेला था । 
याग्य आदसी प्राय: अपने पद पर स्थिर तार पर बने रहते थे। 
श८र२< के बाद से अमेरिका में यह प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधान 
अपने पअपसे अनुगासियों तथा सद्दायकां को पारितेापषिक के 
तार पर उच्च उच्च राजपद दे देते थे । इसके विरुद्ध वहाँ लहर 
उठी ओऔर सन्‌ १८८३ में वहाँ भी सिविल सर्विस एक्ट पास 
हुआ । श्रव परीक्षा के द्वारा ही मिन्न भिन्न विभागों पर सनुष्यों 
की नियुक्ति होती है। अमेरिका में सन्‌ १६४१० सें ३७०००० 
राजकीय पद थे जिन पर परीक्षा के द्वारा २३४८<४० व्यक्ति 
नियुक्त हुए थे । 
पअर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्ध ति 
शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करते ससय राजनौतिश्ष 
लोग यही वात सबसे पहले झपने सामने रखते हूँ कि 
किस किस राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य ( 22शु/ण४० (0एसपा- 
४९४ ) है, शोर किस किस राष्ट्र में प्रतिनिधि तंत्र राज्य 
( ॥2ए0॥00'बाए.. छएसापाजालां ) हैं। प्रधम संद सें राष्ट्र 


रब 


( ३० ) |; 

की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में और द्वितीय भेद में जनता पे 
प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। आजकल रूस की 
शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र स्थानीय सवराज्य तथा 
संघराज्य का वह विचित्र नमूना है। 

ध्राजकल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक सहृश नहों ईं 
कहों पर दिखावे के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान । 
ईंगलेंड परिमित एकतंत्र राज्य का और फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य 
का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिचतंत्र तथा 
असचियतंत्र के दो भेदों में विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका- 
त्मक वा राष्ट्रसंधात्मक तंत्रों फे भेद से दो प्रकार के द्वोते हैं । 

झ्मेरिका, फ्रांस, जमनी, स्विट्जलड राष्ट्रसंघटनात्गफ 
राष्ट्रों के उदाहरण कछ्दे जा सकते हैं, श्रौर ईगलैंट एफात्मक 

राष्ट्र का। अमेरिका में बहुत सें 

एकात्मक तथा राद्- धततत्र राष्ट्र थे । वे सब मिलकर अगे- 
20740 + 0 रिका के राष्ट्रसंघटन में सम्गिलित 
खसंतात्मक राज्य 

हुए। इनमें उनको वंस्यक्तिक सत्ता 

का लोाप नहों किया गया, पर साथ ही मुख्य राज्य 
( एशाफ्यों 40ए४एपरगररा ). के सम्मुग उनकी शक्ति भी 
बहुत ही अल्प हैं| उन्हें जो कुछ स्वर्तन्नता प्राप्त है, वह फंतल 
अपने ही राष्ट्र के लिये है। टगशंड में यह बात नहीं ४ । 
इेंगरलेंट एक देश है । वद्द राश्सेघटन नहीं कहा जा राकता, 
इसी लिये वह एकात्मछ राष्ट्र कहा जाता £ | 


( ३१ ) 

राष्ट्रसेघटन दे प्रकार का हुआ करता है | एक .पूर्ण, दूसरा 
अपूर्ण । पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिक्षान से अपूर्ण का भी परिज्ञान 
हो। जायगा । अतः पूर्ण राष्ट्रसंघटन पर कुछ शब्द लिख देना 
में आवश्यक समभता हूँ । 

पूर्ण राष्ट्रसंघटन के तीन मुख्य मुख्य शुण होते हैं-- 

(१) राष्ट्रसंघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्सभा सें लमान 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का झधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो। । 

(३) नियासक् तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्ट्रों 
की सहमति के विना वढ़ाए न जा सकें। 

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूणे समझा जाता है। राष्र- 
संघटन के लक्षण पर ही आजकल बड़ा भारी वाद विवाद है । 
महाशय फ्रीमेन की सम्मति में ते छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन 
को राष्ट्रसंघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहों 
माना जाता । सीले महाशव ते 'राष्ट्रसंघटनः से ऐसे दा 
राज्यों का परस्पर मेल समझते हैं जिनमें एक स्थानीय राज्य 
( ॥.0८४ (३०४०प:००॥६ ) का पत्त लेता है श्रार दूसरा मुख्य 
राज्य ( ऐश 90४छगाणलां ) का | परंतु यह भी लक्तण 
स्वीकृत नहों किया जा सकता, क्‍योंकि इसके अजुसार दारा 
तथा जक्सिस के राज्य भी राष्ट्रलंघटन के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसेघटन से हमारा वात्पथ ऐसे 
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राष्ट्रों के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान 
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अधिकार दृखते हैं। तथा अपनी अपनी शक्ति और प्ाप्ृृत्ति में 
सर्वधा अ्समान हों।। परंतु इस लक्षण के श्रनुसार राष्ट्रसेघटन 
तभी संभव है जब्र कि राष्ट्र खयं॑ ही अपने हितों तथा 
स्वार्थों" की एकता के कारण परस्पर मिले दें।। राष्ट्रसंघटन 
की राज्ससभा में राष्ट्रीय सभ्यों का अपने प्पने राष्ट्रों की सम्मति 
देना ही उचित प्रतीत छाता है, जेंसा कि जर्मनी में था। 
प्रमेरिका तथा ह्विट्जलेंड में यद्द बात नहों है । राष्ट्रसभा के 
सभ्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते है * | 

प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के श्रधिक समीप तक 
यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती ४ ते बह स्थिट्जल है 
की है । स्विट्जले/ड का प्राजकल के युग में 
“#ग्रादश राज्य”? कफ नाग से लिखा जाया 
हं। यद्द क्‍यों ? यह इसी लिये कि ह्िट्जर्लेट जहां प्रति- 
निधि-स त्तात्मक राज्य की शैली पर चल रहा ४, वहा जिन 
सम्मति-विधि? से प्रजासचात्मक राज्य की शैली पर भी सता 
हुमा कहा जा सकता ह्ै। एप्रेंस में यथवि प्रजासचात्मक 
राज्य था, परंतु वह उसका सफलता से ने चलता सका। स्विस 
जनता का स्वभाव श्रार श्राचार व्यवद्वार दतना उच £ कि उसकी 


ग्रादर्श राज्य 


विफलता का रूभी सामना हो नहीं करता फटा | दैंगहठ क राहश 
। स्थविस शासनपद्धति का विक्रास भीयषात्मिक नहीं £। 
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चिरकाल से स्विस्‌ जनता खतंत्रता का भाग कर रहो है। 
विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने हो सारे संसार में अपने 
आप को जन-सम्मृति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; और 
यहो कारण है कि स्विट्जलेंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए 
इस पुस्तक में जन-सम्मति-विधि पर बहुत से प्रृष्ठ दिए गए ,हैं 
जिन्हें पाठकों की अत्यंत ध्यान से पढ़ना चांहिए । 
निर्णायक विभाग 

राज्य के भ्रन्य विभागों के सदश हो निर्णायक्र विभाग भी 
महत्त्वपुर्ण है। वैय्यक्तिक या संघोय अपराधों का, प्रचलित 
राज्यनियसें के अनुसार, निर्णय करना 
हो नि्शायक विभाग का काम है। 
सबसे उत्तम न्यायाधीश वही है जो राज़्यनियमें। को श्रच्छी 
तरह जाने । राज्यनियम चाहे बुरे हें। श्रौर चाहे भले हों, 
न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्णय करना ही है। वहुत 
से खर्लों सें राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता है । 
अपने विवेक तथा विचार के द्वारा हो ऐसे खल्लों में न्यायाधीशों 
के। निशेय करना पड़ता है। इस ढंग के परवत्तों अभियागों 
में राज्यनियमों के तार पर हो काम में लाए जाते हैं । इंगलेंड 
तथा प्रमेरिकर में यह बात विशेष रूप से है। 

न्यायाधीशों का निष्पक्ष होना नितांत श्रावश्यक है। 
राजनीतिक अभ्रांदोलनें से न्यायाधीशों फा प्घधक रहना हों 
उचित है। राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधोश पर 

शा८प-+-३ 


निर्णायक विभाग 
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( ३४ ) 


उचित या अनुचित दबाव न डालें, इसके लिये झ्रावश्यक है कि 
उनकी तनखाह इतनी शक्रधिक मिलनों चाहिए कि वे प्रसियोगों 
का निर्णय लेभ-रहित होकर कर सकें और घूस आदि प्रलो- 
भन उनको श्रपने कर्तव्य से च्युत न कर सकें। इंग्लैंड तथा 
अमेरिका सें इसी सिद्धांत के अ्रनुसार फाम किया गया है । 
बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें नियायक विभाग प्रत्याचार 
फा साधन दै। भारतवप में कलक्र ही एक श्रार से लोगे। 
को अपराधी सिद्ध फरता है श्र दूसरी ओर से उनके प्यपराधें 
का निणेय करता है । 
तियासक तथा शासक विभांग फे साथ निशायिक विभाग 
का संबंध विचारणीय है । यह पभ्ष ग्राम सैर पर उठता है कि 
क्या निर्णायक विभाग नियामक्र तथा 
न्यायालयों. का शासक विभाग को कर्तव्य-पथ पर नक्षने 
शासक तथा नियामक है शक 
विभाग के साथ संबंध. + लिये वोध्य फर सकता है ? यदि 
दोनेां विभाग राज्यनियम के प्रतिकृष 
काम करें से क्या निर्णायक विभाग उनका उचित मार्ग पर 
चलने के लिये प्रेरित कर सकता है १ अमेरिका, प्रेट भिर्ेस 
तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों में शासक पर न्‍्यायागय में 
मुकदमा चल सकता दे। इसके विपरीत युरोप में शासक 
समिति का द्वी प्रचार है। शासफ का निर्यय शासक- 
समिति में ही होता ४। साधारण न्यायात्यों थे दान से 


वे बाहर | । 


(डक: ३) 


राज्य के तीनों विभागों का उत्तरदायित्व तथा कार्य्यक्रम 
निर्वाचकों के साथ संबद्ध है। निर्वाचक-मंडल्व से तात्पय्य उन 
ह लोगों से है जे नियामक विभागों के 
लिये प्रतिनिधि चुनते हैँ। श्रेट ब्रिटेन 
तथा अ्रमेरिका की शासनपद्धति का आ्राधार निवांचकों पर है। 
आजकल निर्वाचन का श्रधिकार प्रत्येक नागरिक की देने 
के लिये यत्न हो रहा है। इँयलेंड, अ्रमेरिका, जर्मनी प्रश्नति 
कई सभ्य देशों में स्लियों को भी निवांचन का अधिकार प्राप्त 
हो गया है। फ्रांस में भी सन्‌ १८१८ में स्लियों को यह 
अधिकार देने का प्रांदिल्न चत्ला था, किंतु वह सफल नहीं 
हुआ । इंगलैंड में सन्‌ १८१८ से ख्तियों को यह अधिकार 
प्राप्त है, परंतु बहुत ही कस मात्रा सें। यहां निर्वाचन की 
अ्रधिकारिणी होने के लिये ञ्ली फी उम्र कम से कम ३० वर्ष 
होनी चाहिए और उम्रके पास कुछ खास जायदाद भी 
हो।ना आवश्यक है | 
नियामक विभाग 
शासक, नियामक तथा निर्णायक विभांगों में शासक विभाग 
का कम फे साथ, निर्णायक विभाग का नियमज्ञान के साथ 
पर मोर नियासक विभाग का विवेक के साध 
नियमनिर्सांण का ५5 व पर 8 अ 
कि मर घनिष्ठ संबंध है। विवेक संबंधों कामों में 
जितने घधिक मनुष्य हों, उतता ही प्रन्‍छ 
है। परंतु इसका यह मतलब नहों है कि अधिरूता के कोई 


निर्वाचन 


( देई ) 


सीमा ही न हो । किसी काम में अपेक्षा से अधिक मनुष्यों 
के हो जाने पर वह काम बिगड़ जाता है। यह बात कई 
बार अनुभव की जा चुकी है। १७८रु की फरांसीसी नियामक 
सभा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण 
काम उचित ढंग पर न चला । भिन्न भिन्न राष्ट्रों की नियामक 
सभा के सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार धी-- 
अमेरिकन प्रतिनिधि सभा ... »«« ४३५ सभ्य 


ड़ 


आंग्ल ,, रे ४५5 »« ६७० ,, 
फरांसीसी ,, ही मा ० ड७ ,, 
जन ,, श ४५ रेड७ ,, 
इटेलियन ,, कु २०४ «० शैण्प ,, 
स्पेनिश ,, पे ५५३ ४०६ ,, 


'. पपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियर्मा का 
बनाना बहुत दी कठिन है। गवनर मारिस ने पेरिस की 
१७८७ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था--''सभ्य 
लोग संख्या में अधिक होने के कारण कुछ भी वाद वियाद 
नहीं करते । उनका आधा समय तो शोर गुल में ही खर्च 
हा जाता है?। इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों 
में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माण का काम 
किया जाता हैं ! 

नियामक सभा में सेख्या के अधिक शिसे से नियम" 
निर्माण में बहत सी भरतें हो सकती ४ । उन भूल्ों से बचने के 


( दे७ ) 

लिये घहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन 
बार पास किया जाना आवश्यक रखा है। इससे वक्ता के 
5 की जाशीले व्याख्यान के वश से होकर जनता 
उंपम्थित बेसन की विधि राज्यनियम पास करने से रुक जाती हैं 
ईंगलंड की प्रतिनिधि सभा सें जा सभ्य 
राज्यनियम संबंधी किसी प्रस्ताव का पेश करना चाहता हैं, वह 
सबसे पहले अपने उद्देश्य की सूचना देता है। जब सभा फे 
सभ्य उमके उद्देश्य से सहमत होकर क्रपनी अनुमति देते हैं, 
तब वह अ्रपना प्रस्ताव पेशं करता है। प्रस्ताव पेश होने के 
वाद वह छाप दिया जाता है श्र उसके दूसरी बार पेश हाने 
की तिथि नियत की जाती है। सभा से प्रछुमति लेकर प्रदक्ता 
अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूसरी वार 
पेश करने के लिये सभ्य फी अनुमति देता है। इसके बाद 
प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति में विवाद तथा सेशोधन के 
लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता 
है, तम्र प्रतिनिधि सभा में तीसरी चार पास किया जाता है। इसके 

बाद स्वीक्षति के लिये ला सभा में उपस्थित किया जाता है । 
प्रस्ताव के तीन वार पेश करने फे स्थान पर छह राष्ट्रों में 
उपससितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा में साधारणतया दा बार 
प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। ठीसरी 
चार वह प्रतिनिधि सभा की ह्थायो समिति में उपस्थित किया 


उपसभित्ति विधि 


( ८ ) 


जाता है। स्थायी समिति के सभ्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि 
सभा का प्रधान ही करता है। वासठवीं कांग्रेस के समय में 
अश्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा की साठ से ऊपर उपसमितियाँ थीं । 
इनमें से मुद्रा समिति, बंक समिति, व्यापार समिति, श्रधिकार 
समिति, व्यवसाय समिति, पेंशन समिति, उपाय समिति भ्रादि 
समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं । 

फ्रांस की प्रतिनिधि सभा नियमनिर्माण फ॑ कार्य्य फो 
सुगमता से चल्नाने के लिये अपने आपका लाटरी फे द्वाराश्यारह 
भागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों में से कुछ 
व्यक्तियों का चुनकर भिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक उप- 
समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत हो देप-पृ्ण ऐै; 
क्योंकि वहुधा प्रस्ताव के संशोधन तथा विचार के लिये विरोधी 
लोग उपसमिति में झा जाते हैं । 

नियामक शक्ति को श्रत्यंत सावधानी चथा विवेक फे साथ 
काम में लाने के लिये एक उपाय में सभी सभ्य जातियें ने 
अनुपम समानता प्रकट फी है। यह उपाय 
नियामक शक्ति का दा सभाओं में 
विभक्त करना दै। राजनीतिक भाषा में यह उपाय सभाह्ठरय! 
विधि या शैली के नाम से लिखा जाता ६। यूनान श्रादि 
कुछ छोटे छोाटे राष्ट्रों का छाड़कर सर्वत्र हरी 'समाठ्रय! 
विधि का प्रचार है। अमेरिका, टैंगलैंड तथा शगरेगी उप- 
निवेशों में किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान #,य४ किसी 


सभाट्रय विधि 


( रेड ) 


से छिपा नहीं है। सब से विचित्न बात तो यह है कि अफ्रिका 
में नीग्रो लोगों का हेटी ( प्क्त ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि 
से काम कर रहा है ह 

नियामक शक्ति को दा सभाओं में विभक्त करने का एक 
लाभ ते यह है कि नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने पाती । 
दूसरा लाभ यह भी कह्दा जा सकता है कि प्रस्तावों का विचारने 
के लिये पर्याप् समय मिल जाता है। संसार की सभी राष्ट्र- 
सभाओ्रों या ला्डंसभाओं में प्राय: संकुचित विचार के व्यक्ति हो 
सभ्य होते हैं। इसका शायद यद्द कारण है कि द्वितीय सभा 
में प्राय: धनाह्य भूमिपति तथा अनुभवी जन ही सभ्य होते हैं 
जे बहुत सुधारों फे। पसंद नहीं करते । 

एक सभा के द्वारा नियस निर्माण करना घहुत ही बुरा है। 
महाशय लैकी ( ७७. 7. पए. ॥,0०४४ ) का मत है कि मनुप्य- 
समाज में प्रचलित राज्यशैलियोें में सबसे 
बुरी शैली एक सभा. द्वारा नियम बनाने 
की है। निस्संदेदह इसमें कुछ प्रत्युक्ति है। वास्तविक 
बात ते यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने में जल्द- 
बाजी हो जाती है 'लौर विवेक तथा दूरदश्शिता से वहुत ही 
कम काम लिया जाता है। व्याख्याताध्ों की स्वेच्छाचार का 
मौका मिल जाता है। इँगलेंड की लार्ड सभा कुलोनों की 
एक संस्था ऐ। इससे घृणा फरते हुए फरांसीसी राज्यक्रांति- 
फारियें ने १७७१ से एक सभा के द्वारा ही राज्य-नियम यबनान 


एकसभाविधि के दाप 


( ४० ) 

सेचा। यही भूल १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपच्लिक 
में की गई। १८४८ की जर्मन पालिंमेंट भी एक सभा द्वारा 
ही राज्यकाय चलाना चाहती थी। श्रमेरिका में शुरू शुरू में 
एक सभा का राज्यकाये के लिये अवलंबन किया गया । परंतु 
काई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण में समर्थ न 
हुआ । यहो कारण है कि आजकल लगभग सभी बह्ठे राष्ट्रों 
में नियमनिर्माण का काम दो सभाश्रों के द्वारा ही होता है । 

प्राय: प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन 
आदि सिद्धांतें। पर किया जाता है! इईँगलेंड तथा जापान में 
प्रथम सभा के सभ्य प्रायः वंशागत हों 
होते हैं और कभी क्रमी उनमें कुछ 
नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७८१ में थेषपासपेन 
ने लिखा था--' यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणिवद्ष, 
न्यायावीश, बुद्धिमान्‌ तथा कवि नहीों हा सकता, तो वंश के 
कारण वद्द संपूर्ण जनता के लिये राज्य-नियम बनानेवात्षा हा 
क्यों हा। ?? कुछ भी दो, श्रभी तक बंशागत का तत्त्व सभो 
प्राचोन राष्ट्रों में विद्यमान है । दूँ गर्ैंढ, स्पेण और जापान में 
महा 


प्रथम सभा का संघटन 


लाइसभा का आधार बहुत अशों में वंश पर ही ४ | 
युद्ध से एवं यही बात प्रशिया, आास्ट्रिया तथा हंग्री में भी थी । 
जक >>... ७० ५ £ि पः 
बहुत से राष्ट्रों में वंशागव का तत्त्त हटा दिया गया ४ । 
+ लि मिकक....7. त्ती श नी 94. ल््न #ः रह म्जि थे 
क्रॉस, सिंदजर्लड, इटली, नोदलंट, डेनमाक, बेग्जियम, 
नावे तथा स्वीडन श्ादि राष्ट्रों में प्रथम राभा का फट 


( ४१ ) 


९, 


सभ्य वंशागत नहीं है । इटली में केवल राजवंश का एक 
आदमी प्रथम सभा में रहता है 
सबसे बड़ी कठिनाई ते यह है कि निर्वाचन से भी 
याग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहीं पहुँचते हैँ। प्राय: 
जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हैं, 
है वे योग्य हैं। आर चाहे न हों । इटली ने इस मामले में 
कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मनुष्य 
प्रधम सभा के लिये निर्वाचित हो! सकते हैं जे उच्च पद पर रह 
चुक॑ हैं। या किसी विषय में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं।। यह सब ब्ोते हुए भी इटली की सीनेट को 
शक्ति बहुत कम है; क्योंकि अनुभव से यही माछूम हुआ है 
कि बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान लोग कार्यपट्ु नहों हाते । 
राष्ट्रसंघवाले राष्ट्रों में प्रायः प्रधम सभा का निर्माण राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियें के द्वारा ही किया जाता है | अमेरिका, सैक्सिका, 
क्यूबा, फ्रांस, वेल्नियम तथा प्रास्ट्र किया में यद्दी घात हे । 
अमेरिका में द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि घर प्रधम सभा 
राष्ट्र की प्रतिनिधि है | प्रत्वेझ् राष्ट्र को राष्ट्रसभा में दे दो प्रति- 
निधि भेजने फा पझ्धिकार है। क्यूता में प्रत्येक राष्ट्र चार चार 
सभ्यों को राष्ट्रसभा में भेजता है। बेजिल में रा्ट्सभा के लिये 
तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूर्व जर्मनी 
में वंइ्राथ में भिन्न भिन्न राष्ट्रों फे प्रतिनिधि पाते थे। 
'प्रशिया को प्रन्य सब राष्ट्रों से ्विक सभ्य राष्ट्रसभा में 
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भेजने का अ्रधिकार था । प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में 
थे जत्र कि श्र राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे । 
प्रथम सभा में सभ्यों का निर्वाचन श्रप्रय्त विधि से 
किया जाता है। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा के सभ्यें का निर्या- 
चन जनता की ओर से द्वोता है। प्रधम 
सभा के सभयों के निर्वाचन फे लिये 
फ्रांस में निवांचक मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न 
भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रमे- 
रिक्षा में सीनेट या प्रथम सभा फे सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाग्रे। 
की ओर से निर्वाचित होते हैं प्लार द्वितीय सभा फे सभ्य 
जनता की श्रार से चुने जाते है । अमेरिका में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय छ: साल है श्रर प्रतिनिधि सभा फे सभ्य 
का समय केवल दे। साल है। फ्रांस में प्रथम सभा फे 
सभ्य का समय < साल श्रार द्वितीय सभा फे सभ्य फा समय 
४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई राभ्य 
इर दा साल पीछे नए सिरे से घुने जाते ह। फ्रांस तथा नीदर- 
लैंड में प्रथम सभा के एक तिद्दाई सभ्य हर तीसरे साल नए 
सिरे से चुने जाते हैं । भिन्न भिन्न काल के बाद प्रथम सभा 
के कुछ समभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन प्ोने से फिर 
नियम-निर्माण फा काय्ये उत्तम विधि से दहोता है श्रौर उसमें 
खेच्छाचार का अश किसी हृद तक कम हे।: जाता £ | 


द्वितीय सभा का संघटन 





दूसरा परिच्छेद 
फ्रांस 

१८७० में फ्रांस और जमनी में परस्पर घार युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में फ्रांस बहुत हो घुरी तरह पराजित हुआ । नेपो- 
लियन ठृतीय अपनी संपूर्ण सेना के साध 
फ्रांस में प्रतिनिधि- ८ 
अतपक रोक को उपाधि के द्वाथ में कैद हा गया। व्यॉंद्ठी 
इस हृदयविदारक घटना का समाचार फ्रांस 
पहुँचा. त्येंही बहाँ बड़ा वित्ञोभ उत्पन्न हुआ । संपूर्ण जनता 
ने उसी समय साच लिया कि घागणे से झब एक राजा देश में 
शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता । देश का शासन प्रतिनिधि- 
परिसित सत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना उचित है । 
फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुषआ । 
यही कारण है कि बहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति 
में वर्तमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चलता रहा, तब तक्ष ता 
साभ्राज्य फा शासन जाति-संरक्षण सभा ही करदी रही | परंतु 
ज्योह्दी बुद्ध समाप्त छुआ, त्योंद्दी सारे राज्य छे प्रतिनिधियों का 
बुलाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुआ लिसके हाथ 

में संपूर्ण साम्राज्य की बागडढोर दे दी गई । 
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यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिखे सभो 
* कार्य शीघ्रता में किए गए थे। इस दशा में यह फोई प्रा 
की बाव नहीं है, यदि जातीय सभा के श्रधिकारों का समुचित 
लेखा विद्यमान न हो। १८७१ में प्रसिद्ध लुड्स फिलिप ५ 
संत्रो दीपस नामक महाशय इस सभा के सबसे पह्ठले प्रधान 
चुने गए। कितने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निश्चित 
नहों किया गया। दीपसे ने संपूर्ण शासन का छत्तरदायरिल 
अपने ऊपर लिया। साथ ही उसने यह भी प्रण किया फ़ि 
से समय समय पर शअ्रपने कार्यों की सूचना जातीय गा 
क॑ सम्मुख विचाराधे उपस्थित करता रहूँगा। दे। वर्ष तक 
चह् कार्य चलाता रहा; पर जातीय सभा में परस्पर इामे 
विभिन्न दक्ष थे कि कुछ विरोधी सम्मतियों फी कारण दीपस 
से कार्य छाड़ दिया। मार्शल मैक्रमाहन प्रधान चुना गया। 
हु व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न था, झत: इसका मंत्रि- 
मंडल भो जातीय सभा के प्रत्येक फाये का उद्दरदाता ने 
हुआ | इस समय तक फ्रांस का शासन चलता रहा; पर्रतु फा 
शासन की एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उसे राम/ 
कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सबसे विभिन्न सा। 
यह थी कि जातीय सभा में राजा के पत्नञपातियों की प्रधिका। 
थी जो एकराज्यात्मक राज्य के ही पक्तपाती शे। ये स्वयं 
भी ऐसे दा दलों में विभक्त थे जिनका मिलना श्रम 
घा। एक दल कास्ट डि ऑब्रीर्ट का पद्ापाती घा, दुसरा 
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काम्ट डि पैरिस का था। कास्ट डि चेंबा्ड से उसके पत्त- 
पातियों ने कुछ शर्तों का खोकृत करने की प्राथेना की, परंतु 
उसने न माना । परिणास यह हुआ कि वह फ्रांस का राजा 
न वन सका । साथ ही इस घटना से राजपक्षपातियों को 
यह पवा लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस में राजा का राज्य 
पुन: ले श्राना कठिन है। इसलिये वे लोग प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य के पक्तपातियों से मिलकर किसी एक शासन- 
प्रणाली के निर्माण में प्रवृत्त हुए । फ्रांस की शासनमप्रणाली 
प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेल कही जा सकती है। 
नवीन विचारों के अनुसार फरांसीसी शासनप्रणाली का माम 
प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता 
: है; श्रार प्राचीन विचारों के अ्रनुसार सभा के प्रधान या मुख्य 
शासक का राज्यकाये में जातीय सभा के सम्मुख अन॒त्तरदायित्व 
हैं । नवीन तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि 
सत्तात्मक शासन?णाली का निर्माण कठिन है, जग्न कि देश में 
ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जा इस शासनप्रगत्ती 
के विरोधी हो श्रोर जा इसके निर्माण में इसलिये प्रवृत्त हो। कि 
देश की दशा ऐसी नहीं दे जिससे उनके वास्तविक विदार 
फाये में परिणत हो! सकते हों, साथ हो जा ऐसे समय को 
प्रतीक्षा में हा जय कि दे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणर्ल: 
हुटाफर देश में राजात्मक राज्य स्थापित फरे!। इस दशा 
में प्रांस में प्रतिनिधिसत्तात्मक शासनप्रणाली के नियमो का 
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निर्माण न होना खाभाविक ही प्रतीत होता है। इससे यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि शासनप्रणाज्ञी संबंधी अभी तक त्तीन 
ही नियम क्‍यों पास हुए हैं जो खय' ही संक्तिप्त हैं) 
सारांश यह कि १८७४ की २४ या २५ फरघरी तथा १६ 
जुक्ाई के राजनियमो द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा झंतरंग'सभा 
तथा मं॑त्रिसभा का निर्माण निश्चित हो गया तथा उनका 
आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण में एफ 
दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तर- 
दायित्व जातीय सभा के सम्मुख है, इद्यादि इद्यादि बातों फा 
निर्णय संक्षोप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५४ 
की नियम-धाराओं में परिवतेन भी किया गया है; प्र यह 
परिवर्तन तभी होता है जब प्रतिनिधि सभा तथा अशरंग 
सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बेठती हैं । 

श्य८पश फी २९ जून को जातीय सभा में वार्सेत्स से 
अपस की राजधानी हटाकर पैरिस में लाई गई। १८प४ 
की १४ शअ्रगत्त को अंतरंग सभा फे सभ्य फे चुनाव की 
विधियों का संशाधन किया गया । साथ ही फ्रॉस की प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली का सुरक्षित करने के लिये यह 
नियम पास किया गया कि भविश्यत्‌ में फ्रॉस की शासन- 
प्रयाली में फोर परिवर्तन नहीं क्रिया जायगा। यह भी हग- 
लिये पास किया गया कि इस बात का फरसीसी साम्राग्य 
की जनता को भय था कि शासन प्रणाली में सुधार करते करत 
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फृद्दी उसे ऐसा रूप न मिल जाय जिससे वहाँ पुनः एक 
राजा का राज्य स्थापित हो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूरना 
चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाली के सुधार का अधिकार झअत- 
रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ प्रधक्‌ छीन लिया 
गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप में बैठकर शास्रन- 
प्रणाली में जो चाहें, वह सुधार कर सकती हैं । सारांश यह 
कि जाति यदि शासनप्रणाली का भी बदलने पर उत्तारू दवा 
जाय ते उसे राकनेवाला कौन द्वो सकता है ? फिर यदि 

देनों सभाएँ दी प्रथक प्थक्‌ रूप से नियमों में ऐसे परिवर्तन 
कर दे' जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता हा, ते उन्हें 
इस फार्य से कोन रोक सकता हैँ ? फरांसीसी न्याय-सभा 

का इस कारये में हाथ नहों है कि वह शासनप्रणाली संच॑ंधी 

नियसे फो उचित या अनुचित ठहरावे तथा इउन्हें देश से 

प्रचलित होने दे या न होने दे। कुछ भी हा, यहां 

पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली फी 

स्थिरता या झस्थिरता में जातीय झाचार का बड़ा पर होता 

है। दोनों द्वी फरांसीसी राष्ट्सभाएँ फरांसीसो जनता से 
चहुत भय करती हैं, झतः वे राज्यप्रणालो में काई बढ़ा 
परिवर्तन फरने सें ध्मशक ऐ। फ्रांस की घ्ेतरंग सभा में छोर 
संकुचित विचार के हैं, उन्हें झधिक परिवरदेन पसंद नहीं 

घतः ये प्रतिनिधि सभा के जाघ मिलकर जाति समा फे रूप 
में बैठना हो नहों घाएदे। एस प्रकार फ्रांस मे सम्ध 


आर ३६९. ?.. 
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न्यायसभा का कार्य और अंतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित 
विचार परिवतंन में बाघक होता है तथा दोनों ही सभागश्रे| 
का जनता का भय चना रहता है। अतः वहाँ शासनप्रणाज्ी 
में कोई बड़ा परिवर्तन होना सहज नहीं है । 

फ्रांस की शासन-प्रणाली फे पाँच अंग हैं-- 

(१ ) प्रतिनिधि समा। (३ ) जातीय सभा | 

(२ ) अंतरंग सभा । (४ ) प्रधान । 

(५ ) मंत्रि-सभा | 

अब हम आगे चलकर एक एक पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रिचार 
करेंगे । 

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा फे सभ्यों का चुनाव संपूर्ण 
फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ वर्ष से प्रधिक 

प्रतिनिधि-सभा... “वाले प्रत्येक पुझप का खुनने 

00७ शआध्याग0ण' का पश्रधिकार हैं। परंतु चुने आने 
07 269४॥085, फे लिये २५ वर्ष की प्रवस्था का ऐसा 
ग्रत्यंत ग्रावश्यक है। फ्रांस में अभी तक म््रियां को संत देंरे 
का श्रधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । सन्‌ १४८१७ में इसके लिये 
कुछ अआंदिलन भी हुआ था श्र प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताय 
पास भी कर दिया था (कि ब्रियां का भी मत देने का अभि 
कार प्राप्त दवा, परंतु अतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहीं किया । 
कल यह हुआ कि जहाँ झ्राजकल ईंगलेंड, प्रमेरिका, हर्मर्गी 
इत्यादि सम्य देशों में खियां का मताधिकार प्राप्त #, वहां क्री 


हर 
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की छल्ियाँ अभी तक उससे वंचित ही 8। फ्रांस में राज्या- 
पराधियों, दिवालियों, नो-सेना तथा स्थल-सेसा के कर्मचा- 
रियों, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के व्यक्तियां, राज्य से दगृत्ति 
नेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्रों तथा उपमंत्रो की 
'डड़कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिपिद्ध 
। यदि काई राज्यक्रचारी अपने आपकी सभ्य चुनवा- 
कर प्रतिनिधि सभा में आवेगा, ते बचद्द पदच्युत कर दिया 
जायगा। प्रतिनिधि सभा के सभ्यां का चुनाव पंचवर्षीय 
हाता है। इनकी संख्या वर्तमान काल में ५८४है । इनमें से १० 
सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयस के हाते हैं। शेप 
सबभो सब सभ्य फ्रांस फे ही होते हैं! फ्रांस में प्रतिनिधि 
सभा में प्राय: बहतव ही प्रशांति हा जाती हैँ । प्रधान के 
लिये भी इस झशांति की दूर फरना फाई सहज काम नहीं 
है। इस ग्रशांति का कारण यह है कि जहाँ कई सभ्य 
अपेज्ा से अधिक समय तक वालते रहते हैं, वहां झन्य सभ्य 
लोग सापस में भी इतनी बाते' करने लगते हूं जो एक काला- 
इल का झूप घारण फर लेती ँ। यद्यपि प्रधाद नियम-भंग 
करने के कारण सभ्य की दड दे सकता थापि वह :स 

फाये में इस साधन का प्रयोग प्राय: मी करता। यह 

पर यह लिखना प्ाव्रश्यफ प्रतीत होता है कि शांति करने फं 
लिये प्रधान जम सब साधनों फो ध्याज्षमा चुकता है, तव वह 
टोपी प्यपने सिर पर रसकर घठ जाता है! हस पर भी हुए 

शा८--४ 
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कोलाहल बंद न हो, तो वद एक घंटे फे लिये अधिवेशन 
बंद कर देता है । 

इस सभा के सभ्यों की संख्या ३१४ है। इनकी ग्रवधि 
<साल की है। पहले यह नियम था कि केवश्त २९५ सभ्य ही 
< साल फे लिये चुने जाते थे श्र ७५ 
जन्म भर के लिये । किंतु बाद में जन्म 
भर के लिये किसी को सभ्य बनाना 
लोगें का पसंद नहीं हुआ; प्रार जैसे जैसे ये जन्म भर फ 
सभ्य खतम होते चले, इनके वदले <& सांज्ञ की श्रवधि फे ए 
सभ्य चुने जाने लगे । श्राजकल फ्रांस की अंतरंग सभा में 
जन्म भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है । 
अतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा 
होता है | फ्रांस में व्यक्तियों क॑ संख्यानुसार ऐसे संघ बनाए 
गए हें जिनका इस चुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया 
है । वे खय॑ं अपने अपने सभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ चुनकर भंजते ई । 
अतरंग सभा.फे सभ्य फे लिये चाल्लीस' वर्ष से श्रधिक का प्रद्ध 
होना आवश्यक है। श्राय-व्यय का बजट प्रतिनिधि सभा में 
तैयार द्वोता है; पर अंतरंग सभा में उसका स्वीकृत दाना श्रा- 
वश्यक है। अतरंग सभा बजट में कर झादि कम कर सफती 
है, परंतु अ्रव चाल ऐसी पढ़ गई ४ कि बढ़ा नहीं सकती । 

अतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि राभा फं। 
बर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर राकता ४ ! 


ओतरंग सभा 
80॥96. 
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यही झअंतरंग सभा कभी कभी न्‍्यायसभा का रूप धारण कर 
लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति 
की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर अ्भियोग चन्नाने के लिये 
ऐसा करना उचित समभोे। यहाँ पर यह अच्छी तरह 
स्मरण रखना चाहिए कि अतरंग सभा का मंत्रिसभा पर 
कोई विशेष अधिकार नहीं हैं। अंतरंग सभा की सामर्थ्य 
में यह नहों है कि वह मंत्रिसभा को अपनी सम्मति के न 
मानने पर रु्युत ऋर सके । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
देश की राजनीति की बागडढोर मंत्रिसभा के हस्तगत हो गई 
है और अतरंग सभा फी उस राजनीति के प्रदलने बदलने का 
ख्धिकार नहों है । 

फ्रांस की अतरंग सभा की शक्ति इँगलेंड की लाडे सभा 
की शक्ति से कुछ छी अधिक समभनो चाहिए। एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसको घृणा की हृष्टि 
'से देखती घी। यह हम पहले लिख चुके हैं कि झंतरंग 
सभा फा निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ घा, जिसमें राजा- 
त्मक राज्य के पत्तपातियां की संस्या झ्ृधिक थो । कुछ 
भी हो, महाशय वालंगर के ऊपर शमियाण चलाने से 
चाय फरासीसी जनता में एसका मान बहुत कुछ दढ़ गया £ 
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पोर वह इसे अथ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य क्वा पत्पाती सम्त- 
८ ने ४ नफ रू 
भने भी लग गई ऐ। इतना होने पर भो छा८ भी फ्रॉस से 


है| 


ऐसे व्यक्तियों की फमी नहीं है जा इसके पूलानछदन को 


(६ ४२ ) 
ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यह प्रयत्न ठीक प्रतीत नहों 
होता, क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति ही उसमें चुनकर भेजे जाते 
हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है शोर धन संबंधों विपये। 
तथा अन्य बड़े बड़े विषयों में यह प्रतिनिधि सभा की अपेक्ता होग 
ही हो गई है'। इस समय इसका सर्वथा शक्तिहीन हो जाना 
कुछ संभव प्रतीव नहीं होता । सत्य ता यह ऐै कि 
इसके भाग्य का अभी से निणेय करना कुछ कठिन ही है । 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा इकट्ठो बैहें ते 
उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके 
जातीव सभा... अधिकार भी उन दोनें की ध्पेन्षा गिन्न 
पपा6 पशतणा।). हैं। यह पहले ही लिखा जा चुका है 
2५550770]४..._ कि यह एकमात्र जातीय सभा के ४ी 
हाथ में है कि वह शासनप्रणाली में जे। परिवततन चाद्दे, करे । 
जाति के प्रबंध के लिये ७ वर्ष को लिये प्रधान को भी यई 
चुनती दै। यहाँ पर यह भी न भूलना चादिए कि फ्रसि में 
पहला प्रधान दूसरी वार पुन: चुना जा सकता ४, पर प्रातीन 
राजवंश के किसी व्यक्ति का यह पद नहीं दिया जा 
सकता | यह नियम भी इसलिये रखा गया ह कि कहीं 
काई राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद प्रद्ग करके संग 
इस पद का दुरुपयेग करके पुनः एक राजा का राज्य खाने 
फा यक्न न कर सके । 


( ५३ ) 


' फर्रांसीसी साम्राज्य सें प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक करत्तंज्य 
हैं। साम्राज्य में प्रधान ही मुख्य शासक और साम्राज्य में 
नियमों का परिचालक समझा जाता हैं । 

साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक तथा 

भिन्न भिन्न पदों पर याग्य व्यक्तियां का 

नियतकर्ता भी यही होता हैं। अतरंग सभा की अतुमति 
लेकर यह प्रतिनिधि सभा को भंग भी कर सकता है अर 
उसे फिर नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मेंक्‌ 
साइन ने एक बार इस काये का यत्न किया था, परंतु विफल 
हु्झा। मैकमाहन फे प्रमंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यहद्द 
कार्य नहीं किया कौर न इस कार्य फं लिये यत्र हो 
किया। व्यापार तथा शांति संबंधी संधि और युद्ध की 
घेपणा प्रधान नहीं फर सकता, जब तक कि बह्द दोनों 
सभाओं की खोकृति न ले ले। प्रमेरिका फे प्रधान की 
तरद प्र/ंस का प्रधान भी बहुत प्रकार क॑ नियर्मा से जकडदा 
हुआ ह। प्पनी इच्छाप्रों के पूर्ण करने में दाने ही 
प्रधान स्वतंत्र नहीं हैं। प्रत्येक प्रचार की प्याता का 
साम्राज्य में प्रयलित फरने के लिये प्रगांस फे प्रधान की घाता- 
पत्न पर भिन्न भिन्न विभागों के किसों न छिसो मंत्री छ॑ 
शस्ताक्षर फराने पड़ते । इस प्रकार हगर्लेंह फे राजा की 
तरह वहद्द साम्राज्य फोे किसी बुरे या भरने फार्य का एकमात्र 
उत्तददाता नहष्टीं है। प्रतिनिधि सभा फ्े सम्यगर राजशोय 


च् 
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नियमों तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है! मंत्रि- 
सभा की प्रत्येक बैठक में प्रधान नहों जाता । कभी फोर 
आवश्यक प्रश्न सं त्रिसभा के सस्‍्मुख हो तो वह उस सभा 
में जाकर प्रधान का पद ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार 
शासनप्रणाल्ली तथा नीति के अदलने बदलने में पंच 
प्रधान /का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का 
चुनाव एकमाज्न प्रधान के ही हाथ में है, परंतु प्रधान प्राय: 
प्रतिनिधि सभा के विजयी दल्ल के किसी एक मुख्य व्यक्ति की 
ही यह कार्य सौंप देता है। वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश 
करता है, वे ही मंत्री के तार पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि- 
विभाग के चुनाव में प्रधान को क्‍या क्‍या कष्ट उठाना पढ़ता है, 
यह हम श्रागे चलकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हा 
पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान का कठिनता इसी बात में पड़ती 
है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान कार्य का वह 
किस व्यक्ति के हाथ में दे । फ्रांस क॑ प्रधान की शान | 
शान है। अधिकार ते उसके बहुत ही परिमित हैं। रार 
हेनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ही ठीक 
कहा हैं--“क्रांस के प्राचीन राजा ते देश पर जहाँ शासर 
करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे दी करवे थे । टरगरट सी 
राजा अँगरेजी साम्राज्य पर राज्य ता करते हैं, परंतु साप्रायस 
का शासन उनके द्वाथ में नहीं है। वह श्रेंगरेजी प्रता के 
ही हाथ में है। अमेरिका का प्रघान श्रमेरिका पर शासन 


( ५५ ) 

करता हुआ कहा जा सकता हर परंतु साथ दो राध्य करता 
हुआ भी कहा जा सकता हैं। सारे संसार में कंबल फ्रांस 
का हो प्रधान ऐसा है जिसका न शासन करता हुआ श्र न 
राज्य करता हुआ कह सकते दे ।”? 

फ्रांस की शासनपद्धति में मंश्रिसभा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कही जा सकती है। मंत्रिसभा दी साम्राज्य 
कफ शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का 
प्रबंध फरती है तथा दाने जातीय सभाद्रों 
के सामने अपनी नीति तथा अपने कार्यों 
फी इसे उचित भी ठहराना पड़ता दे । 

कई देशों में मंत्रियों का नियत ही इसन्दिये किया जाता 
है कि वे शासन का ते विशेष तौर पर कार्य न करें, परंतु 
प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विराधो दल फे घाक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। वयपि फ्रांस में इस प्रहार फे फारय से 
मंन्रिया फा राफनेबाला फोई नियम नहों है, तथापि वहाँ 
एस प्रकार फी ध्रवस्था विद्यमान नहीं हैं। फ्रास में मंत्र 
धपने झपने विभाग फे मुण्य शालक फा काम फरने ह# । 
विभागों तथा मंज्ियों फी संस्या राजनियम द्वारा निश्चित 
नहीं है। यही फारण है कि वहां मंत्रियों की सेस्या समय 
समय पर फाये फे घनुसार घबदलती रहती £। दाजलझशश 


मंत्रि-सभा 
जैता587: 


श्न्क्ी 


न 


ब्ध० मो के कर 3०. 2 छ 
प्रेस में १४ विभाग हं ठघा इनके ६४ ही मंत्री हू जो 
इस प्रकार ह-- 
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3200 897 0/ विभाग मंत्री 
(१ ) गा वञाछाप०0 १. अतरीय ३, प्रेतरीय सचिव 
( २ ) नंपरइम 08 २, न्याय विभाग. ३, न्याय सचिव 
(३ ) ॥५7808 ३. आय्व्यय विभाग ३, शायव्यग्र सचिय 
(४) शा ४. युद्ध विभाग. 9, युद्ध सचिव 
(& ) रक्ापा॥७ ४. सामुद्विकविभाग ९. समुद्र सचिय 
( ६ ) /ग्रतिा०ककी०णा ६. शिक्षा तथा कला-६, शिए्वा तथा कल्ा- 
87)0 $90 कोशछ घिभाग. कौशछ सचिय 
46 7$, 
(७ ) ?गर)॥० ७. राष्ट्रीय कार्य और ७. राष्ट्रीय काथ श्र 
* ७०फड छावे पेस्ट तथा तार पोस्ट घथा तार 
20586 धाते विभाग सचिय 
॥९३०87०)०॥. 
(८) 0०००७. झ. व्यापार ध्यकसाय ८. व्यापार ब्यवसाथ 
घापे पपैपछाए,.. विभाग सचिन 
( ६ ) ए००गरं08 &, उपनिय्ेश विभाग 8, उपनियेश सचिय 
(१०) रिकाछंड्ा १०. परराष्र विभाग 4०... परराष््र राविव 
धरधि8. 


(११) >टापएाप्रा/७ ११. कृषि विभाग 4१. क़ृषि,राथित 
(१२) +000०ा7 70 १३. मजदूर ग्रार १२. मजबूर तथा स्पारध्य 
॥40000 0६ स्वास्थ्य विभाग. सचित 
08]॥. 
(१३) औएाभणा १३, पेंशन विभाग १३. पेशन सं्थिय 
(१४) ॥#8्नाशते.. १४. स्वर्तन्र प्रान्‍्य १४, स्वतंत्र प्रास्य 
3807. विभाग राशित 


हि 3 
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१८७४ की २५ फरवरी की निश्रम के अनुसार संपृर मंद्षि- 
सभा राजनीति के लिये देना जातीय सभाश्ों की उत्तरदायिनी 
है, साथ हो प्रत्येक संत्रो अपने अपने कार्या' के लिये एश्नम पृथक 
भी उत्तरदायी हैं। यह नियम इसलिये पास किया गधा था 
कि इंगलेंड की तरह फ्रांस में भो बहुत कुछ लेकसभा की 
रीति प्रचलित हा जाय । जिस प्रकार इंगलेंड में मंत्रिसभा 
लोकसभा के आगे, उसी प्रकार आजकल फ्रांस फी मंत्रिसभा 
प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा 
किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति विरुद्ध सस्मति 
दे दें ता उसे त्यागपत्र देला पदता है। साथ हो यहाँ पर 
यह न भूलना चाहिए कि फ्रास में संप्रिसभा के सम्ये फो यह 
अधिकार ए कि चाहे वे जातीय दाना सभाझ्रों के सम्य ध्ठां था 
न हीं, पर वे बह्दाँ जा सफते हैं प्यार बोल सकते 

फ्रांस में मंत्रिविभाग पऋ. हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई ई 
यह पटद्ठा फी फ्रवधा जानने से ही स्पष्ट हो सकता है ! प्रांस 
की प्रजा में पुन: फांति न हो जाय, एस बाद फा सय राज्य का 


डर 
प्र 
९ 


बना रहता ए। इसलिये दहाँ हस धात फा यत्र झिया गया 
| कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा कर नेता का रूपए 
पारण फर लें; प्पयोर यह तब तझ ऐश हो नहीं सझता घधा ज॑ 
गफ कि राज्य में फई ब्यक्तियां फे हाथ में पर्याप्र शक्ति रे 
दें दो जातपी। यही झार्ण है फि मंदियां के साध में एर्याप् 
शप्ति ४। एफ फारण यए भो फह्ठा ला खूझता + सि राएए 


( श८ ) 


के कार्यों में प्रजा को हस्तक्षेप न करना चाहिए। स्माइल, 
एदस स्मिथ आदि अगगरेज संपत्तिशास्रज्नों फे सिद्धांत के विरुद्ध 
प्राय: समस्त देश कार्ये करने लगे हैं| इस दशा में फ्रांस संसार 
से कैसे अज्ञग रह सकता था | 

फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती 
है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक कार्य का निरीक्षक राज्य हैँ । 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों का अपने काये के लिये राज्यरो 
प्रमाणपत्र लेना पढ़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लेग शामन 
बहुत ही खतंत्रता से करते हैं | श्रव कुछ समय से वहां प्रेमों 
तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी श्रभी 
तक राज्य-नियमें। से पूरी तरह छुटकारा नहीं छुआ दै। धक 
की कंपनियों को छोड़कर अन्य किसी को राषज्याक्षा मे 
विना २० मनुष्यों से श्रधिक्त मनुप्ये। की सभा बनाने का छापि- 
कार नहीं है। कुछ भी दो, इन सब घटनाओं से यह 
स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति दै श्रार वह 
है भी क्‍्यां । अब दम फ्रांस के शासन में सम्मिलित होनेयाे 
सिन्न भिन्न द्ञों या पार्टियों का इतिद्दास लिखेंगे | 

क्रांस में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का प्रवलंबन विपत्काल 
में हुआ है, यह हम पूर्व द्वी हिखसुर्फ 
जब जर्मनी की साथ युद्ध में क्रॉस 
हार गया तथा उसका राजा ठतीय नंतो- 
लियन जर्मनी क॑ द्वाथ में कद दो गया, उसी समय प्रतिनिर्धि- 


शासनग्रणाली के 


भिन्न भिन्न दुल 
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सत्तात्मक राज्य का विचार फरसीसी जनता कं सम्मुख पुन: 
जाम्रत द्वो उठा । विपद्ग्रत्त साम्राज्य के प्रयंध फे लिये जे जातीय 
सभा बनाई गई थी ,उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवाले। की संख्या 
अधिक थी (इन्हें हम आगे से राजदक्ष के नाम से ही कहेंगे); 
परंतु देश की अवस्था उस समय इस प्रक्रार की थी कि राजा- 
स्पक्त राज्य का साना प्रसंभव था। प्रव: राजदलवासे इस 
बात के .लिये बाध्य धर कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति 
निविमत्तात्मक राज्यप्रणाज्ञी का अवलंवन करते । जातीय सभा 
में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य का ही सदा चाहनेवालों की 
संख्या भी पर्याप्त घी | परंतु वे राजदलवालों से संख्या में कम 
थे भार स्यत: तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें श्यागे प्रति- 
निधि राजदल! फा नाम दिया गया है )। सतंत्र विचार की 
सीमा निश्चित नहों की जा सकती । जिसका हम स्वतंत्र 
विचार या उदार विचार फ्ठ सकते , संभव है कि पायें 
की सम्मति में वह भी संकृचित विधार हा । इस झा में 
शासन-प्रणाली फे भिश्त भिन्न दलों के सि्धातां फा बर्श्न फरना 
ग्रतीव फठिन ४, क्येंकि एक ते सिद्धातां में प्रतिदिन परिवर्नस 
शाते रहते है झलोर दूसरे भिन्त सित्त दलयालीं के सिद्धांतों छा 
उल्लेस भी धतीवय फठिन हो ४! जा कुछ यहां किय 

सकता ऐ, पए् फंक्‍्ल यही है कि यहाँ पर सत्यंतद पदार विद्यार- 
पाली से लेफ ते सेफशित विदार पाले फो प्रामश: दिए 
पत्ता दे" जिससे पगली सारी बातें समभने मे सगमता था । 


(६०) | 


[ $ सीमांत उदार-समष्टिवादी ...-पसीमांत बामौप 
800०४४8 80658 ग्ररफलाए 


६ 0. 
हर | २ अतिडदार...-अवसरवादी...-श्रति बामीय 
अतिनिधि- | 077%०पंप- 0.ए0+फएशां8४.., .., ... 
राज्य पक्ष- | वामीय | ॥88. 
पाती 0#04 ३ उदार......-रेडिकल्स, ..-घामीय 


| >वीठ्यो8$ शिश्पादाह 36 

| ४ मध्यमउदार-प्रतिनिधिराज्यवादी-नध्य यामी 
| ऊफकैिक्पाओं- उक्ाए॥ंएचाह | 

|. 08॥$ 07 0 (7७४७५ 
(90ए०"ए0गञा0आ, (0४0४0, 


॒ € मध्यम संकु- 





राजात्मक | | चित | ००००० मैष्यम दशिणीय 
राज्यपत्त- | ६ संकुचित । राजा राज्यवादी . ., दक्षिणीप 
यात्ती ग । तह 
3[0787'- < हि ] ७ श्रति संकु- | प्रति दृ्षिणीप 
०४86 | -/8॥/ | चित, | 
80978- | | 5 सीमांत संक- | सीमांच दृशिणीय 
78758 | | चित... । 

[ | [ जिचकछ0 8 9॥| 


... #६ युरोपीशर राजनीतिक दशा से अ्रपरिचित जनों क॑ लिये सद नितांति 
आवश्यक प्रतीत द्ोता हैं कि दचिणीय तथा वामीय ((88॥# ता 
]00) शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय। हाँगलिंड में अतिनि्ि 
सभा भवन में अचक्ता! ( 0छयोएछ' ) के दक्षिण हाथ को छाए 
संत्रिसभा बैठा करती है। उसके पत्षपाती उसके पीदे था उसव 
पाश्प में बैठा करते हैं। विरोधी दछ प्रवका के याम हास की 
/ श्रार बैठा करता )ै। परंतु युरोपीय गह्याद्वीप में इसरो कूथ लिफ्त 


ही प्रशंध है।. यर्दा नाठ्यशादा की सरह सौएृगी कार्य्यक्रम £॥ 


( ६१ ) 

ऊपर हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राषध्यदल (वा 
वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दल्ल थे जिनका निर्देश हम 
हाँ पर वासीय, अतिवामीय झार सध्यवामीय के तार पर 
कर देना हा उचित समभते हैं। प्रारंभ में दक्षिणोयों झो 
संख्या अधिक थी तथा वे खर्च भो संघदित श्र, पर समय के 
बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या ओर संघटन तीनों 
ही लुप हाते गए । हम यह भी लिख चक्तके है कि क्रॉस ऋ 


४. कह 


| के प् ले हे के हा 
प्रधघम प्रधान दीपस चुना गया था। चद्यदि दीपस दक्षिगीय 
मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सन्‍्हुय उठता रि, बह्ाँ सैकफुचित्र उिस्ार 


८ बढ जो हा. 


पास हाथ की शोर बैठे 7 ।॥ दहृसया परिणाम बह ि शा मे दिः 
संयाधित विदारयातों का माम जहाँ दशिणीय ( 2. ) पे गया 


्ॉड नह है पी '2+ | त्त अथ अआा का कक: | कि काकक 
मा स्ोग उसके दृढ्धिण हाथ थी प्गर सथा उदार बिदार हे छोर 


रू 


घाय उदार विधारयाले लागां का नाम यामोय ( ) पए सदा 7 । 
बदार तथा सैकादयित विदार शब्द सापेणिद :। था पाल सेप्ञपिप 


विचारया ॥ दा जाता ४8. एम दा. उदार 5 घ्टार था बात का खथयगा 


पु कप जमकर पक ५ नल पट परत 
2 १ पर से || शव प्र र्‌ व्रा कर प्यार स्र्देपी यार एाया 
पे या है रे श्र 
है, उसी प्रकार उससे रदार विदयारदाल घ्यू कप तो सग्या दषव गशती 
कि है पसे में थिय्यार-दिल्ित्यां हे चने मार 7) सायं ०५ 
0१ नै ग्स्भां प्ले हे विदयारएनह जया ६ 3४३१4 /,.३ ६४ +६ - 
प्‌ ल्ट जन नीज अजकम 5" 2230 वन 5 पर 
ग्पारनासिदय्ध्ता व गह ए । प्रदयाव ८ छाए गए ये खसार श्र आर्य 
पा ३ जी इडाह छिपाएः 
साधा रपार पएघ्गारदाल खच्या डा रगराप 6, घाव 5 इशार  एण्ार४« 
पाले यरयों का स्थान घरयत याद वर राधा साय &४। छोर एस 
नजर >ब्ता३: तप हापरफा थे 75. है हायर गन गत इतओी ७ ३»: 
धदार ।इयार व। उद्रया थे. ८८७ पे ४5 न्य॥ सलन्द उात स्यय ५३ ऋएए, 
कि र सम पार उग मई जद अर कक तल डी पा 5 हे 
४ । ६८ यास्या्म पे पारण स्प शायद का दाद के. एशथ।थपय एशगार 
पु क ः 3 
४ ५४ गए ४ शो फाएर दिए गए ६ + 


( ६२ ) 


था, तथापि .इसका विचार यह था-- इस समय ऋं 
लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है।!! १८७३ में 
अतिवामीय दल प्रवत्न हुआआ । उस समय दीपर्स जैसे व्यक्ति 
का प्रधान पद पर स्थित रहना झनुचित ही था। इसकं स्याग- 
पत्र दे देने के पश्चात्‌ मैकमराहन को प्रधान पद दिया गया। 
इसने श्रपनी मंत्रिसभा सध्यवामीयों में से चुनकर बनाई, परंतु 
अतिवामीयों की प्रवलता ने इसका भी शीघ्रता से अधःपात 
कर दिया । १८७६ तक इसी प्रकार दत्तों फे कारण राज्य में 
अस्थिरता रहों। वड़ी कठिनता से १८७६ में प्रतरंग सभा 
ओर प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में प्रत- 
रंग सभा में दक्षिणायों की ही पश्रविकता थी, पर प्रतिनिधि 
सभा में वामीयों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजर- 
ता गया, तो वां प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालों की 
संख्या बढ़ने लगी । श्रारम्भ में जद्दां उदार तथा मध्यग ददार 
दत्त ही थे, वहाँ कुछ समय क॑ बाद ही श्रति उदार विचाग्वालों 
का भी प्रवेश हुआ। इन्होंने अन्यें से पार्थक््य दिखाने फै 
लिये श्रपने का अभ्रवसरवादी फे नाम से पुकारना प्रारंभ किया 
तथा उदार श्रौर मध्यम दलचातें ने अपने की प्रतिनिधि राग्य- 
वादी कदना आ्रारंभ कर दिया । श्रवसरवादियें को प्रधानता 
राज्य में दिन पर दिन श्रस्थिरता लाने छगी प्रार साथ हीं 
, फरांसीसियों के अतरीय श्र वैयक्तिक मामले में राज्य फा 
हाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशालाओं और कार्य से धरे 


( ६३ ) 


शिक्षा हटा दी गई। साम्राज्य में स्थान स्थान पर उदार विचार- 
वाले राज्याधिकारी नियत किए गए। इन सच परिवततनों तधा 
प्रस्थिरताओं फा प्रभाव भयंकर हुआ । जनता डदार विचारों 
से संकुचित विचारों में परिवत्तित हो गई, पर राज्य दिन पर 
दिन उदार विचारों की ओर भ्ुक गया । जनता तथा राज्य 
फे विचारों फे विराघ से जनरल घालंगर ने लाभ उठाने का यत्न 
क्रिया। यह विचार में दक्तिणीय था श्रौर राजा का राज्य 
ही पुन: देश में ले आना चाहता था। पहले पहल इसने भिन्न 
भिन्न मंत्रिपद ग्रहण किए । इस प्रक्रार फरते करते श८य< में 
इसने प्रधान पद पो लिये यत्र किया। परंतु राज्य के संपृणा यत्र 
से यह चुनाव में न ग्रा सका । वालंगर फ॑ अध:पातव से दक्ति- 
णीय दल्ल शक्ति में बहुत ही फम हा गया पझोर साथ दी राज- 
फाये भी दूसरे ही ढंग पर चलने छगा | 

यह' पएले दिखाया जा चुका हैं कि किस प्रकार झवसर 
वादियों ने ऐश फं झंतवरीय मामली दा पघर्च पर प्यापमण 
किया |. फ्रांस में धर्म तथा राज्य फा पएव ही झधिझ पनिष्ठ 
संबंध ऐ।. बड़े पछें पादरियां फ्री राज्य नियत पारता है धार 
पेतल भी बहा देता है। ऑपोलिक एम के मिर्ांत हा 


ध्+आ 


दि बौड श आप यु -- ना दा र- न 
ऐसे ४ जिससे उस धर्म फो माननेवाले प्रतिनिधि शालदादी ए। 
हो नी सफते। प्ययसरपादिये पा हमपो प्रति दिशेए मो 
एसी लिये घा। र£८रू० में एक दिविय्य पवया एू। पार 


० 


ले ल्‍्प जि के हि घ्रे 0७ ० है कला. >कलनक चि>अत्कणजक- का है घ्छ्‌ 
लैयीगेरी ये छापने धापकेा परतिसिशधिससात्मण रष्यदोदी पह- 


( ६४ ) 


घाषित किया । यह बड़ा दही प्रभावशाज्ञी व्यक्ति घा। कुछे 
हो समय में बहुत से कैथेलिक इसऊं साथो है| गए। इन 
सब लोगों ने अपने आपको रालीज के नाम से पुकारना शुर् 
किया । इनका उत्थान अतिवामीय दल्लों को प्रिय न हुमा | 
बीसवीं शतावदी' के प्रारंभ में अतिवामीय दल का पुनः 
जोर हुआ और ये चर्च के विरुद्ध अपनी कारंबाई करने में दत्त- 
चित्त हो गए। सन्‌ १<१४ में जब युरोपीय महासमर छ्िठ्ठा 
उस समय भी इन्हीं अ्रतिवामीय दलों फा जोर धा। देश फो 
ऊपर आपत्ति का मौका देखकर भिन्न भिन्न दलों ने भेदभाव 
दर करना देश के लिये हितकर समभ्ता झछर फ्रांस 
मुख्य मुख्य दलों ने मिलकर एक पुनात समोणन 
86९0१ एंगांणा? नाम का दक्ष बनाया। श्स सम्मिलित 
दल्ल की नीति अब चचच के प्रति उतनी तीम्र नद्दा रहा जितनी 
कि अवसरवादी और अझतिवामीय दल्त की थी। सन १४६ 
में, लडाई के उपरांत, जो दल जार मे श्राया, उसका भी नी 
चस के प्रति उदार दो रही। यह दल राष्ट्र दमा 
(एक्ीणाओंश 30०४ ) क नाम स॑ प्रसिद्ध था । इस द् कें 
अपनी नीति को कार्य में परिगात करन क॑ लिये अविवांगीय 
( ॥2408॥$ ) दंत का पा की झावश्यकता नद्धी र. 
राष्ट्रीय दल सन्‌ १८१८ से १6२४ तक श्रपना शर्ति 
रहा। इस बीच में इसने चच का सहानमर्ति प्राम क 


बनाए 
वी ते दज्षियीय दले से मिला ही छुश्ना था! फल सह 


ली। च 


( ६४ ) 
हुआ कि राष्ट्रीय दल और दक्षिणीय दल एक दूसरे से विराधा- 
त्मक नहीं रहते श्रे। यह अति वामोय दलवाने कैसे देग् 
सकते घे। सन्‌ १८७२४ को निर्वाचन में अति वामीय दल से 
४ हू + लि ० ८ 
जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रीय दल, दक्तिीय दल से मिला 
हुआ हैं पश्रार इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक्ष शासन-प्रणाली का 
भय है । कुछ हद तक ये अपने प्रयत्न में सफल भी हुए 


। 


हि 


है 6... ८ त्जी रू हल अप 2 
अर निर्वाचन में इनकी जीत हुई । पझ्राजकल जर्मनी में इसी 
दत्त का जार है प्लार मंत्रिसभा भी इसी दल फ्े लोगां से भरी 


भै 


एुई है| इसकी वहीं चर्च-विशेषघक नीति है ला पहले थी । 
यहाँ यद्दध बता देना भी प्रावश्यक्र हैं क्लि बारतव में 
फर्रासीसी लेश चर्च का क्यों विरशाप करने हें धार इनका 
विशापघ फैसा है। फर्रासीसियां की झभिक संस्या कअधेलखिफ 
मत की ही है। प्रत: यह जानकर पहले ध्याश्रर्य हाता £ कि 
एस प्रफार धर्मप्रधान देश द्वाकर प्रॉस किस धरए घर्च का 
विशाघ फरता 8 । परंतु फरांसीसिये की सनापृलि समभाने 
पर एस प्याश्वय को लिये फ्ोई जगए नही रह ऊाथगी 
फर्रांसीसियां का झपिफांश पथ थी छपने दलनमों के पे हे 
विधास करता ए हार उसे घ्यादर फा स्थान दधा है | पर 


कप 


के न के का श किक, ढ ऊ* ऑं 
घधाषा द। थे धर्म फा राशनाति से एदृए हो स्टूमा चाहत £ 


है 


घर | में ये फद-फ के जप २-5 प्र इंटर न उप: 
परतु जहा सदियों से दारे। में सपध धक्का एरपपा हू, याएं 
फमाएफ 7 हि न न ल्‍्डकुट प २ 
एशाएफ यरए रापप पाएगा मी सहल महा ४ : 


शा८- «२५ 


( ६६ ) 


फ्रांस की दलवंदी पर ध्यान देते समय हमें यह वात भो 
समभ लेनी चाहिए कि फ्रांस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य- 
वादियों की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन्‌ १७८८ फी क्रांति 
फे अवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी 
संख्या बहुत थेड़ी थी। श्रठारहवी शताब्दो के उत्तराधे में 
इनक्ली वड़ी वृद्धि हुईं। श्राजकल्ष फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
में साम्यवादियों के तीन दल हैं | ' 

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महासमर का झआारंभ 
होने पर फ्रांस में भिन्न भिन्न दलों ने आपस में मेल्ञ का पाठ 
सीखा । परंतु अभी तक फ्रांस की दक्षबंदी तनी स्वस्थ नहीं 
हा पाई है जितनी ईंगलेंड या श्रमेरिका में ै। प्राजकश 
फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम € दल दींगें जा प्रापस 
ही में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनको नाम और 
संख्या सदा बदलती रद्दती है और यह नहों कहा जा सकता 
कि एक वर्ष बाद फ्रांस की दक्तयंदी किस प्रकार फी शीगी | 
पर यह ते अवश्य कहा जा सकता है कि फ्रांस में इस बात 
का यत्र हो रहा है कि प्रतिनिधि सभा में भिन्न भिन्न दर 
झ्रापस में मिलकर कंवल्ल उदार तथा संकुचित इन दे दर्गीं 
में विभक्त द्वा जायें। 


तीसरा परिच्देद 
जमनी 


यूरोपीय महासमर फं पूर्व जमनी में एक प्रव्ठ एक-सत्ता- 
स्मक साम्राज्य थधा। इस साम्राज्य में छाटे बढ़े मिलाकर २४ 
राज्य थे। इन सब में प्रशिया सबसे बड़ा घा। एसम राजा 
का जर्मनी के सम्राट आर कैंसर फा पद प्राप्त था। सामासय 
की दे व्यवस्धापक सभाएँ भी थीं --बु दासखेत प्यौर रीशरटेस | 
अन्य देशों फे सहश यहाँ फोई संप्रिसभा नहों घी, मिनु सम्राट 
फा एक महामंत्री श्रवश्य था जे घांसलर फहलाता था । 
यह प्रपने फार्यों फं लिये सम्राट फं प्रति हो उत्तरदायों झा 

सन्‌ (१८ मे यह शासन-प्रणाली त्याग दी गह। घध्यय 
वहाँ एकसत्तात्मक राज्य महीं ह। कसर दी जगह्ट पद यहां 
जन रा्ट्संघटन फा प्रयान ए६। चाॉंसलर पी जऊगहट शऊ 
मंत्रिसभा है जिसका छ्यस प्रॉसहर पी णहलाता है ; 
यहू संत्रिमभा झव प्रतिनिधि सभा ( सोेशदंस ) रे एवि पर्र- 
दायी ऐै। धुपासेत की जगए रोशशोत सद्ापितद की गा ६ 
जिसमें जर्मन शप्टों फो एतिनिपि पैदव ऐ।. दाल यह डि 
पन्‌ १७८ में जगंसी में शफसासास्मक शाष्य पे रद प्रहि- 
मनिशिस्चतात्मझ फी साणशया गे गे । 


( ६८ ) 


किंतु नवीन जर्मन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहुरे 
हम प्राचीन जमेनर शासन-पद्धति का कुछ वर्णन किए बिना नहीं 
रह सकेते । कारण यह है कि प्राचोन जर्मन शासन-पद्धति ने 
अपने छगभग ४० वर्ष के समय में संसार को चकित कर दिया 
था। जर्मन ल्लाग बहुधा यही समभते थे कि संसार ने पर्दे 
पर जर्मन शासन-पद्धति के शान की प्रौर किसी राष्ट्र की 
शासन-पद्धति नहीं है। जर्मनी का यह गौरव किसी शंश में 
सत्य भी था। इस प्रणात्ञी की छाया में जर्मनी ने जे! उन्नति 
की, वह प्रशंसनीय है । संसार भर फे बड़े बड़े राजनीतिश्न भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे । किंतु सारी श्रच्छाई 
एक तरफ कभी नहीं रहती । जमेनी फो अपनी ताकत का 
घमंड होने लगा। वह्द संसार को अपने सम्भुख तुच्छ सम- 
भरने लगा और उसके दिल्ल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार 
मेरे नीचे क्‍यों न श्रा जाय। फल्ल यद्द हुश्ना कि जर्गनी ने 
सन्‌ १८१४ में महासमर छेड़ दिया । इस लाई में जर्मगी 
ने जे पराक्रम दिखाया, वह सबका विदित ही ४।॥ किंतु 
केचल यही कारण नहीं दे जिससे जर्मनी की प्राचीन शासन- 
प्रथाली का वर्णन करना आवश्यक हैँ। वास्तव में नत्रीन 
उसी के आधार पर हैं; श्रार श्रय 
राय भी दी रही है कि जर्मसी कं 
ही श्रधिक प्रच्छी शी और शग्र 


शासनपद्धति भी बहुत कुछ 
जर्मनी में कई लेगा की यदद 
लिये प्राचीन शासनप्रणात्ती 
उसका पुनरुद्धार होना चाहिए । 
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इस शासनप्रणार्नो का जन्म सम्‌ १८४७ में जमंनी के 


सहापुरुष आटोवान बिस्माक्त द्वारा हुआ था । इसके पृ्त जर्मनी 


के सार राज्य एक दूसरे से विभक्त हो 
रहे थे । एफ नाम मात्र का संघ खझ्वश्य 
था जिसका अ्रध्यज्ष झ्रान्ट्रिया था. छिंतु 
यद्द विलकुल सृतप्राय हा रहा था। लोगों क्री यह इच्छा 
हे रदह्दी थी कि प्रशिया को प्रध्यक्षता में जमनी को सब राज्य 
मिल्त जाथे। क्षितु एक स्वान में दा तलवार कसे रह सकती 


| $ 


जर्मनी की प्राचीन 


शासनपक्ध 
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है। जब तक आस्ट्रिया प्पनी टाग झड़ाए हुए है, सब तक 
[> चर] ० हो. | ७ री ब- ब की 

प्रशिया की कस चल सकती है! घअत में विस्माक ने दंगा 


कि पझ्ारिटया बगर हटाए के इस राज्यसंब से दर नहीं हैेगा 
सम्‌ १८६२ में प्रशिया के प्रधान मंद्रा ऐसे ५ 

पालिमेंट फो ते ४ लिये बंद फरवा दिया« पर स्पयं 
ऊर्ता धर्ता बनकर सन्‌ १८६६ में प्रारिट्रया से छ हाई दास दो ' 
घारेट्रया शीपर ऐी परास्त डा गधा । इसणे परास हा जाने 


5 री 


पर प्रशिया फे राजा मे विस्मास से फपारिट्रया झा छाए दिश्सा 


4२ 


ले रे कप फछठा इ्प दि वि दब / 2०४ पी जम तक की ० 
जे जब फा पाहा: पच्तपायाफ हे दर 4इरया-- इतारश फपुछ 
कल मी हे का 
शधारिरिया फा एंड पना नहों है हसाशा पिय सा समनो थी मो 
घलाने | ए डे एस तेरे शि कर हा ल्पारा हर कै 
नतफ ४ ॥ दा सरद् ॥। 4 हक 20:94 < १ ले; :६ 
| हर ल्‍ ० मी सनक डर है 
मे प्रशिया सी छाया में जर्मनी मे एकगा ग्घारित हा 
कित गीए हो फ्रांस ऐप यहा एवाला ररटजामे शशा -. झ्रारिि- 


45६६ औ ९२% 8 २ ४ रु * 
फिक अनओइ- हक +३ा ५ झाएफ हू 3 का 8 कार, पक ओर, ४3 
एक्ट यु ! न भड 2% जे आपकी जय कर कक 005 % १२६ की हक 5 की 5 
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सम्राट्‌ नेपोलियन छृतीय ने अ्रपनी सेना तैयार की श्र जनों 
के इस संघटन का विरोध किया । विस्मार्क सदृश नीतिकुशल 
पुरुष ने एक साथ दे दे। लड़ाश्याँ लड़ना हितकर नहीं समझा 
और फ्रांस के कहने पर दक्षिणीय चार राज्यों फो जमन 
संघटन में शासिल् नहीं किया । इसी बीच विस्माके ने अफले ऐी 
जमेन राज्यसंघ की शासनप्रणाली निर्माण की ओर सत्र राष्यों 
के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया। 
तदनंतर सन्‌ १८६६ में प्रथम रीशटेग ने भी इसे मान लिया ! 

जा दक्षियीय चार राज्य फ्रांस के विरोध करने पर संघ 
में शामिक्ल नहीं हो सके थे, उनके भी शामिल करने का प्रव- 
सर तिस्मा्क देख रहा थां। अत में सन्‌ १८७० में एक 
विज्ञकुल मामूली सी बात पर बिस्मार्क ने फ्रांस से छड़ाई ढान 
दी शोर बिना किसी कष्ट के विजय ग्राप्त करकी श्रपना एकता 
का ध्येय पूरा किया । दच्षिणीय चार राज्यों को मिल्रा होने 
पर सन्‌ १८७१ में विस्मार्क ने जर्मन राज्यसंध फा जर्मन 
साम्राज्य में परिणत कर दिया। इसके लिये किसी विशेष 
परिवर्तन की श्रावश्यकता नहीं पड़ी । श्रशिया का जे राजा 
पहले राज्यसंब का प्रधान था, भ्रत्र वही जर्मन सम्राह_ 
लाने लगा। राज्यसंघ की पाल्निमेंट साम्राज्य की परारशिगेंट 
है। गई और केंद्रीय राज्य शऔर भिन्न भिन्न राज्यां का संबंध, गन 
/८६७ के मसविदे में कुछ थोड़ी रहोब्देल करके, स्पष्ट फर 
दिया गया। इन छोटे मोटे परिवतेगों फे श्रतिरिक्त सभ 


फ़ (४ रू 


मा , 


१८६७ की शासनप्रय्ाली ज्यों की त्यां रही । जमंनी में धह्दो 


शासनप्रगाली सन्‌ १८१८ तक प्रचम्तित थी । 

ऊपर हम बता ही चुई हँ कि नवीन शासनपद्धति के 
निर्माए दाने के समय जर्मन साम्राब्य में २५ राज्य शामिल 
थ्रे। जर्मन साम्राज्य एक रा|ध्यसंघदन घा | छिंत यह राष्य- 
सेंघटन श्रथवा राष्ट्रसेघटन प्रमेरिका प्रश्नति राष्ट्रसेघटर्ना से 
सर्वधा भिन्न धा । जिस स्थान पर हम 'राष्ट्रसघटन! शब्द 
प्रयुक्त ऋरते है, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह पास 
£ कि उस संघटन में सम्मिलित प्रत्येक्ष राष्ट्र फी शक्ति नपथा 
अधिकार समान ऐने घादिरों। परंतु जर्मन राष्ट्रसेघटस से 
सवंत लमगानता ही प्मानता दिशसान घी । हम झचर 
पता ही चुके ह हि प्रशिया एन रा्ज्या में सबसे बरा 
था| प्रशिया फी जनर्तण्या जहाँ सेपूर अमन राष्य-सशरन 
की जनसंख्या पी ई थी, पढ़ां पन्‍्य २० जमेन रास्ये। पी शस- 
सेर्या मिलकर | हो थी । एस दशा में प्रशिया था छन्‍प 
राज्य! का सेंघटन शर तथा सियारश। पो सेघटस फे सगाश छा 
(सका पूल यह था कि पारतय में प्रशिया हीं सेर्श समन 
खपटन का शासपा छा लिसमे सलाए को लिये हमसे सागड 
शाहों को भी सबच्मिडहित फर छिया ८ ; प्रशिया छा रुका 
सदसे वछा सागभ ते यह था खि दसवकत राजा ही झूमेगी पा 
सराट भा। पूरथे छाम यश मी घा झि पसछे शो रद 


ब्क न ब्‌ँ 
एपधिझ सर्य शासशा ६ रंदारोत मे ४ अ्मत हा 
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निधि सभा में पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्रसभा में 
केवल १४ विराधो सम्मतियों से ही रद्द किया जा सकता 
था। राष्ट्रसभा में प्रशिया के १७ सभ्य थे। इस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव का पास करमे यान 
करने में उसका अकेले दी कितना द्वाथ था, यह किसी से 
छिपा नहीं है । इन सब अधिकारों फे श्रतिरिक्त, स्थलसेना, 
नौसेना, कर आदि संबंधों नियमें के पास करवाने में या न 
करवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था | संपूर्ण जमन 
सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था। 

प्रतिनिधि सभा फं प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त रीति से 
साम्राज्य की जनता द्वारा होता धा। जनता ही प्रतिनिधि 
सभा में श्रपने प्रतिनिधि भेजती थी। 
चुनने का प्रधिकार २५ वर्ष से प्रधिक 
भ्रवस्थावाले को ही था; परंतु यदि फोई व्यक्ति पछ्चीम वर्ष 
की श्रवस्था का द्वाकर भी राज्यकर्मचारी होता था, दरिद्र या 
इस काये के अ्योग्य होता था ते उसे प्रतिनिधि चुनमे का 
अ्रधिकार नहीं था । शासनपद्धति क॑ निर्माण काल में प्रति एफ 
लाख जनसंख्या के कंबल एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम 
था। उस समय इस नियम के श्रनुसार जिन जिन स्वार्ना कया 
नगरों का जितने सभ्य भेजने का अधिकार मिला, वही 'त 
तक चला श्राया, यद्यपि फई खानों तथा नगरों की जनसंख्या 
बेहद.बढ़ चुकी घी । शासनपद्धति के नियमों क॑ द्वारा टसमें 


प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
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परिचतेन नहों द्वा सकता था। इसका द्तु चद्च था 
जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इल्यादि अ्रधिक्त संम्न्या 
में अपने प्रतिनिधि न भेज् सक्क; क्योंकि शहर की आर से 
प्राय: समप्टिवादी या अ्रति उदार विचार के व्यक्ति प्रति 
निधि सभा में प्रतिनिधि धनकर पहुँचते थे ! यह राज्य को 
फब प्रभीष्ठ डा सकता था ? 

प्रतिनिधि सभा के सभ्यां का बेल 
प्रभीष्ट न था। भी इतलिये कि प्रतिनिधि सभा ऊ 
सभ्य हाना भी कहों जनता फे लिये एक पेशा न घम जाय 
प्र जीविका का एक साधन ने समझा जाथ | फर्मन प्रनि- 
निधि सभा फा सिथम संर्दधधों प्राय: सभी प्यिशार प्राप्त ४ ! 
एसयी सभ्य प्रपना प्रधान ध्वाप ही घनमे हें! पतिनिदि 
सभा को फार्यप्रम फी समुबित रीति पर घढछाने फं डिये खिय 
जिन नियमों की विशेष ध्यावश्यकता हाती थी, उन्हे ये स्वयं 
ही पा लेते घे। प्रतिनिधियों फा घनाव समुचित रीति पर 


ञी 
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दे 


एप्प ऐ या नहीं, इस पघात का निरोछण भी प्रति 
फ॑ सभ्य ही फरते थे । 

प्रतिनिधि सभा पे लिरि]त हपिफार घने हो हाधिए 
भे। फोर नियम राज्यनियम महीं ऐ। पाता शः झा 
पक्ष कि उससे प्रतिनिधि सभा को सहुसदि मे है। । साशा 
का भापी शायण्पय , सातीय प्राण, छापा निया पे रा 


4. 
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( ७४ ): 


जाना आवश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा 
की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, जितनी कि फ्रागज पर लिखी 
हुई प्रतीत होती थी । आयच्यय ते वर्ष में प्राय: एक बार 
दी पेश होता था। करसंबंधी नियमों को बदलना प्रतिनिधि सभा 
के द्वाथ में नहीं था। इसमें जर्मन राष्ट्सभा की खोकृति का 
होना आवश्यक था। इस शासन-अणाली के पअ्खीर दिलों 
में तो प्रतनिधि सभा का एक मुख्य कार्य यही घा कि वह 
राष्ट्र सभा तथा अद्दामंत्रों ( चांसलर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे प्थवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट दे, सुवार 
दे। सारांश यह 'कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियग था 
शासन में जर्मन राजनीति को चल्लाने या बदलने में समर्थ गहीं 
थी । प्रतिनिधि सभा के मद्दत््व को अत्यंत कमर कर देनेयाली 
बात यह भी थी कि जर्मन राष्ट्र सभा जब चाहे, तग्र सम्राट की 
सम्मति लेकर प्रतिनिधि सभा फो बर्खास्त कर सकती घी, 
तथा साम्राज्य का पुनः नए सिरे से प्रतिनिधियें! के घुनने के 
लिये बाध्य कर सकती थी । 

शासन-पद्धति के नियमें के झनुसार प्रतिनिधि सभा मे 
सभ्य राजकीय प्रवंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विभिद्रवा 
यह थी कि वे प्रभु क्रिससे करते ? कीन संयूर्ण प्रबंध करा एक- 
मात्र जिम्मेबार था? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्री प्रति 
मिधि सभा में जाते थे, परंतु वें भी प्रतीय राष्ट्रों के प्रतिनिति 


( ७४५ ) 
के रूप में क्षी, न कि राजकीय झअधिकारी के रूप मे । शय; 
प्रतिनिधि सभा में राजकीय प्रबंध आदि पर किए हुए पध्ाक्षपोां 


< 


का उत्त सहामंत्रो ही दे देता था। यदि उसको इच्छा स्वट 


घालेपों का समाधान करवा देता था । पचास सभ्यां ह्वी यदि 
सम्मति दा जादी. तब सा किसी एक प्रश्न पर बाद दिवाद देर 
तक किया जा सफता था। परंतु यहां पर यह ने सूलना 
घाहिए कि जो झह भी बाद-विवाद में निय हदा, इस पर 
कार्य करना मदहामंत्रो तथा उसके सालहनां के लि श्यऊ 
नहों घा। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जसन सासाप्य की नोट 
की प्रफाशर या प्ररक नहों रही जा समझती थी ।. प्रतिनिधि 
सभा घाह वियद्ध पे ने डी साथ सटे प्पमा पद 85 
नह्ठीं देता घा, न पद यही घतसत्र फरता था शि उर्मस प्रतिनिधि 
सभा की सरसति पर इलना उसका फोन झसरय पी 
प्रतिनिधि सभा पर जो पूछ लिखना था, बडे लिखा का घुद * 
धर धम उसने साप्ट सभा दा फटे दे/्स व | 


प्रादयीन शाए सभा ( संदास्म 3 ही एशलोी मे एढंद 


न कक 
भेयगो, न्‍याय तश। शगप राजमोनि था प्रदाशण थी  इशरः 
क्शि शिया नहर २४४३ हर क॥.: 
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छान पाए सना 


विधि छाव हे ; रकषा सपयाो को गार पा इए८ए छप. हो शऋ॑ 


हे 3 मय शमरर जप 5 व कक किस 4 5 22270 दर 
ये सब्द धेा राणा सभा गे शाकर ह.ए० हापव 5 है | 


( ७६ ) 


सम्मतियाँ देनो पड़ती थाँ, चाह्दे वे खयं उस सम्मति के 
विरुद्ध ही क्यों नहों। वे वहाँ जाकर अपनी सम्मति 
नहीं दे सकते थे। ५८ सम्मतियों में प्रकेत्ते प्रशिया के पास 
बीस सम्मतियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक 
थी, यह स्पष्ट ही है। जम॑न साम्राज्य का सम्राट प्रशिया का 
राजा ही होता था, यदह्द ते बताया ही जा चुका है। शासन- 
पद्धति के अनुसार महामंत्री ओर चांसलर का नियत करना 
सम्राट के ही हाथ में था। वह प्राय: प्रशिया फे द्वी किसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियत करता था। महामंत्रो की 
कितनी शक्ति थी, यद्द हम आगे चल्लकर लिखे'गे । किंतु यहाँ 
ते हमें यही बताना है कि जर्मन राष्ट्र सभा के सभापति 
का भ्रासन महाम'त्रो ही ग्रहण करता था | 

श्रमेरिकन अतरंग सभा के सदृश जर्मन राष्ट्र सभा कं भी 
नियामक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन कारये थे। के! 
नियम राज्यनियम नहीं दो सकता था, जग्र तक कि राष्ट्र सभा 
की स्वीकृति न दो । इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध के ,उद 
घोषित करने में जर्मन सम्राट_ का बड़ा भारी हाथ था, परंशु 
साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट श्राक्रमण नहीं फर सकता 
था जब तक कि वद्द राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लोग । 
राष्ट्र सभा, सम्रा _ की अ्रतुमति से प्रतिनिधि सभा को बर्लासत 
करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित क्र सकती थी, 
यह पहले लिखा जा चुका दै। अर्गेरिकन अंतरंग सभा म॑ 


( ७$ ) 

सहश जर्मन राष्ट्र सभा फे ही हाथ में राश्याधिक्रानियों ऋं 
नियत ऋरना तथा विदेश से संधि झादि करना था : परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि सेथि ध्ादि 
फे मामले में राष्ट्र सभा फा प्रतिनिधि सभा की प्दुमनि 
प्रवश्यमेव लेनी पढ़ती थी । 

राप्ट्र कमा ही साम्राज्य फे सुर्य न्यायाधीश, ऋरूर 
एफ्र करनेवाले प्रधिकारी, नथा प्रायव्यय-यिनाग के प्रद॑र- 
फर्ता आरादि की नियत करती थी ! यदि एक टदाष्ट्र के दूसरे 


| 


शप्ट से फऊ्ाह धा जाती का इस दशा मे शाष्ट सभा ४ 


म्याय-सभा फो घायध परती थो। सारांश गे लि एगठ 
राष्टू सभा शी जन रफ्ट-्सेपटस पी रधाद, शी, प्येय: 
ल डे हि 


राप्ट्र फे च्धिफारों फी स्पस्द्धित रगसी मो दर २१ 
सेपटन या साशथाज्य पे दिल हो सिये मा। मा सिधझ 
भो पनाती थो । 


रि है: ४. ४ रु रु 
यदि किसो शासमस-पद्धति सेदधी नियम पर रा सन 


के ै का न ही बढ के 
(पलक जल ते कक हक कर 
कि जादए स अ्यी णो दिरश सग्मधिय। 60 800 57 7२8०४ ३:7४ 
रह हो क्वः 
शण्यतियम हीं इसे रापागा शा हुए निदग का शर्ट 
न 4 ५ भ 55 ड़ डे हे 
कर शप्ट रसाटस सजा झा खोपाश पा परौर्दत ता 
>्क्कक हर हि मी कक # ५ नकद: ह् ८७% ०४ ० 
एफसाय प्रशिया फो २ लि 7 रपये कक 5 
२ 
श्र नम ॥क ५ पल हि हर पु न 
कि * है" | आफ ३३% *” जप ज्कु | ही अप 
खाती, पढे दंग ये पादी हट पा शंधा था सिजफर १०० 
शा एप पर सकते ि ही हाउक प्रिया पा 
हब 5२0 दब » फू ए्र "5 अंक कम] ष्ः कं चर पधटलओ हज 5 रे 25 ड़ है) 
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( ७८ ) 
इस बात के लिये बाध्य थे कि वे अपने अपने राष्ट्रों को सम्म- 
तिये को हो राष्ट्र सभा में प्रकट करते । पर साम्नाज्य की 
संपूर्ण शासन-कल को चलाने सें उनका बड़ा भारी हाथ घधा। 
यहाँ पर एक बात और लिख देना हम प्मावश्यक समभते है 
कि राष्ट्र समा की संपू् कारवाई गुप्त वार पर द्वाती थी तपा 
गुप्त हो रखी भो जाती थो। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए 
विषय एक बैठक की समाप्ति पर सदा फे लिये अ्रधसमाप्त 
दो नहीं छाड़ दिए जावे थे। अ्ममाप्त विपयां फो दूसरी 
बैठक में पुनः पेश कर दिया जावा धरा । इससे प्रत्येक विषय 
पर विचार समुचित रीति पर हो जाता था शोर फार्वारे के 
गुप्त रखने से जर्मन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्‍या 
झगड़े थे, इसका किसी का पता भी नहीं लगने पाता था| 
इसका परिणाम यह होता था कि दूसरे देश जर्मन राष्ट्रों क 
पारस्परिक वैमनस्य से लाभ नहों उठा सकते थे '्रीर सब्र सं; 
सद्द जर्मन राष्ट्र एक दूसरे से श्रत्यंत श्रधिक्र जुऱे हुए तथा 
सेबटित प्रतात होते थे । 
प्राधोन जन शासन-पद्षति हे प्रधान प्रभान प्ैगो का 
सर्गीन किया जा चुका है। न्‍्यायात्स का शासम-प्धति से 
हल कहाँ नक संबंध , यह फ़िसी से छिपा 
०43, २! नद्ठीं ह। राज्यनियर्मो के :रभखित 
करने में न्यायालयों का बढ़ा मारी भाग 2। श्रतः आत्र 
हम कुछ शब्द जर्मन न्‍्यायाक्यों पर की इस रामय खिर्राति । 


(5७% 0 


जमनी में भिन्न मिन्न राष्ट्रों के अपने अपने दही न्‍्याथारूय 
थे। उनफ न्यायाधीश झादि अधिकारी नें राष्ट्र स्थय ही निगम 
करते थे तथा निशय भी उसी राष्ट्र फे नाम पर किय 
जाता था। परंतु विचित्रता यह घी कि राष्ट्रीय स्यायालय 
फो साम्राष्य के नियमी पर ही प्रपना अपना झ्माये करना 
पढ़ता था। साम्राज्य ए] भ्रपना मुख्य न्यायालय भी था, जिसमे 


है) ः 
ञ 


उत 
हू । 


०, 


साप्राज्य फे प्रति €शद्रोह करनेवाले स्यत्तिययों के अपराधों सा 

निर्गुय ऐाता था तथा साम्राज्य फे नियम सेबंधी बाद विधाद 
मंथा संदेहों फा निर्येथ किया जाता था । 

सम्राट नौसेना तथा सरलसेसा का सुस्य सेना्एव 

समझा जाता भा पार धग्य राजणीय विभागों में रष्द्र सभा 

,, पो एफ मात्र प्रतिनिधि पता. जाये घररा 

खरण्ा प्रा गम 


धो । ईस दशा से खाट हाय राज - 


सभा की झनुसति से शी राय करता पहतया था । रए३ लंबा 


शी प्ूगगति टू ! दशाय शास्या णघा याः दा था शा 


पा पर सपता था ! सेपि पादि हारने मे भी गए गाए! 
रे |. 4 प्र ६ ६7] हक घर के ल्छ लक ए। हे ५ >&ज हच | ४४ हर मई बज के 
भा ३] श्पु 8 २३ )9र | 58 ॥ 2 पक हु $ ३4१६ ६२ 
के 54 हु है 

पा! परदारत पार रकाता भा, फर्श इण्से सभी पूएयः गाए 


सभा दे एएनजा पछदा भा । «रा खाब। हरा पर ईद इनएे 


की 
जियो ए्‌ः २३७. ूॉट कवराप:त ३33 कर इ- , 5, कर टी ज 
पंथ) फाो रगाए गत साशाएय के पाप  । करत छा ९४ ९ 
हा. 
अभगान सापरय फे मशानवाफतीा बा मर। दपरप्छा सार पे 


( ८० ) 

अत्यंत परिसित थो श्रोर उस परिमित शक्ति में भी उसे राष्ट्र 
सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था | 

प्रतिनिधि सभा में सम्राट_ नहीं जाता था। महामंत्री 
भो वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता था, प्मपितु 
राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में । इन सब थातों के 
हाते हुए भी सम्राट की शक्ति प्रशिया फे राजा फे सार पर 
पर्याप्त थी । प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह 
पहले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह 
कि जमेनी का सम्राट जहाँ सम्राट के तार पर बहुत ही 
श्रधिक्र परिमित शक्तिवाल्ा था, वहाँ प्रशिया के राजा फे तार 
पर उसकी शक्ति बहुत ही अधिक थी । 

जर्मनी में काई मंत्रिमभा नहीं थो। राष्ट्र सेमटन का 
एकमात्र प्रबंधकर्ता महामंत्रो हो था। साम्राज्य में संपूर्ग 
राज्याधिकारी इसी के प्रधीन कह जाये थे। इसफे समान 
अधिकार्वाला काह नहीं शा। महाम'त्री की हस प्रकार 
की उच्च मित्रिति विस्मार्क की अपनी योग्यता के कारण ही 
कहो जा सकती #। विस्मार्क सच्च राज्यकार्य स्वयं हो 
करना चाहता था । उसे यह पअभोष्ट न था कि उसपझीे कार्य 
में विन्न टालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न पे जायें | 
प्रशियन मंत्रिसमा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, शिसमें 
प्रत्येक गत्री अपने अपने विभाग में विलकुस स्वरत्र था, तथा 
जहाँ मंत्रियों का पारम्परिक मेल भी न था। यहा शझवाया 


#ौ>चछ न 
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बष्द जर्मन साम्राज्य में नहों लाना चाहता घा। विस्माक का 


कनल्‍नब ०, 


इस बात से धृणा थी कि बद एक नई संत्रिसभा बनाकर अपने 
आझ्रापका परतंत्रता में टाल दे | विस्माक् जंसा विचार का 
व्यक्ति भत्ता फब मंत्रिसभा में जाकर प्रत्येक मंत्रों का खपने 
फार्या' का प्राचित्य तथा प्रनीचित्य सममाना पर्सद ऋर समता 
था 0 एन सघ कारणों से विग्माक ने ऐसे विभाग का निभा ही 
नएीं किया जिसमे कारण भविष्यत से उसे कबिनाइयों अलर्मी 
पड़े । क्रप्ी शासनपद्धति पी प्रनुसार शासन मो निरीणए सतष्ट 
प्रयंध का भार इसने राप्ट सभा फे हाथ सें दिया सार विदेशी 
विभाग तथा सैन्यविभाग का हत्तरदायित्य जर्मन साधाय 
प्रर से प्रशिया पं राजा फे हाथ में दिया, येकि घए्ट 

एक ही स्यक्ति पं होीथ में हाना इचित था । महामंत्री ने रा 


4 


धरने ापदा प्रशिया ह एशश रा््यादिशारी मा रा१ दिया 


जिसका उत्तरदायित्य रुग्राट घं प्रति घा, मे कि जगना के प्रति : 
यही कारएा है कि सात प्री था एरवादों छे, विर््या प्रहि 
खा ये रास्यमतियां पे, दीन पर सी महामंत्री पाती हहाप 


पही फरत। भा । प्राय: ऐसे छघपप़री। पर मागदा एहगि 5 


न्‍ 


ढै ग चब ५२ 
खा के! पापा सब एससि पका फिशाद के लि ५२.३ 
डर ् 
फरताो भत। इसे पिधि दास गशहागंदी एश: शाजत ह ह:. 


घा ता एल फरवादा एे। पार मा पारा । मे 


प्‌ शर्त 
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के सद्ृश महामंत्रों के भो दो प्रकार के श्रधिकार थे । कुछ 
अधिकार ते उसे साम्राज्य की ओर से प्राप्त थे; प्ौर कुछ अधि- 
कार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तार पर भा मिले हुए थे । 

सम्रांट_ की ओर से नियत किए जाने फे कारण मद्ामंत्रो 
जमन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था कर राष्ट्र 
सभा का प्रधान भो वहो होता था| महामंत्रो हो राष्ट्र सभा 
में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का कार्य भी करता कर 
इस प्रवस्था में जब चाद्दे तब्र किसी प्रस्वाव पर प्रशिया 
की बीस सम्मतियां देकर सारी की सारी जमन राजनीति 
की बागडोर अपने द्वाध में फर सकता था। राष्ट्र सभा में 
प्रशिया का प्रतिनिधि देने से प्रशियन मंत्रिसभा का प्रधान 
भी प्राय: महामंत्री ही होता था । 

बिस्मार्क के काल में महामंत्रो की शक्ति बहुत ही प्रधिक 
हा गई थी। जर्मनी में उस समय महामंत्री फा जितने 
कार्य करने पड़ते थे, उतने कार्य शायद हो किसी राज्याधिकारी 
का संसार में करने पड़ते हों | यही कारण था कि विश्माक मे 
कुछ समय के खाद एक उपमंत्रों नियत किया जा उसकी 
बीमारी के दिनों में काये करता था | इसी प्रकार उपमंत्री की 
तरह अन्य राजकीय विभागों में भी उससे अस्थिर रूप: से कुछ 
ब्यक्तियां फा नियत किया जा उस समय उस विभाग का सार्स 
चलाते थे जब बिस्मार्क, कार्य श्रधिक दाने से, उन विभागों 
पर ध्यान मे दे सकता था। सार्राश यह कि विस्मार्क 


€(प 


८४ 


) 
ने सामाज्य का संपू्गा मार अपने ऊपर से हेना स्वीकृत प्र 
लिया; परत उससे संत्रिविमाग का इसलिये निर्माण न किया 


क्र 


कि फह्ी इसके काय में विश्व न पे । विस्माझ छे ऋरभयर 


+ बै 
महामंत्री फो शक्ति जमनी में ऋम हो गह; प्रार बह किस 


प्रकार फम हो गईट, यही इस पथ दिखाने का शर्म फरेसे । 
अर्मनी फी प्राधीन शासन-पद्धति में सहाम॑धी की शा, 


गधा एसका प्राय श्यान देसे यार्य है। खग्राट संघा प्रलि- 


हर लिधि सभा हे साथ एसी का झीरा सवंए 
सहाम सी की शाक्ति 
पाहा जा खकता था! रा सभा पं 


साध सहासंत्री शा शझितना धरनिष्ठ 


बदंय भा यह भी दिखाय! 
के 4 

जा घुका ॥। इस सम कार्यी छा फल मर्दों यदि एब्गाप्र 

गद्दाम॑त्री ही हो तो उसे घवग छोटियाएई ये कत साममे कर्दा 


हू 


पर जाय, पर्योक्ति सपृर्शो सापात्य णा पसरदायिय गफ मार 


विभाग तथा छा 


[ कआ ६३: + 
स्य शण्य सेना गदर एटाश्ियियरिय 


ड़ 
हि 


नियत परत घादि ४ राग फा एहकर हास्य भाप गए बाय 
भे एस पया॥ सतछ्ायता शिछ जादी। साईं पे पार? 
३ घध्गोय पंप धथा फोार्या थे, वियेषछस गा भार का राज छा 
गए जाता ७8 । गाए या गए७त थे. घ३१ राफीा नी मरा 5१ 
पा १ए पर शापना पल परी एके पार सात ४. प्रा 
सथा पा राधा प्रजा से घशागंदी को पाल इन. दविशिह ६१ 
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हाता था, परंतु वहाँ उसका अधिकार नाम मात्र का होता घा। 
प्रशिया की ओर से बाोल्लने तथा सम्मति देने का छोाडफर 
राष्ट्र सभा में महामंत्री का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था । 
साम्राज्य की नीति चल्लाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
था। राष्ट्र सभा में जाकर मद्दामंत्रो कही खिलौना ऐी न हो 
जाय, 'तः उसे प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया जावा 
था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्‍या शक्ति कट्दी जा सकती 
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मति ही वहां पर देनी 
पड़ेती थी । इतना ही नहीं; यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा 
का महामंत्रो से किसी नियम के विपय में झगड़ा हा जाता, 
तो महामंत्री की शक्ति श्राौर भी कम हो सकती थी । परंधु 
प्रायः ऐसा नहीं दाता था | 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जर्मन शासन-प्रणा्ी 
में महामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी ) परंतु भूचपूर्व करार 
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी ने रहा सकी। 
इसका बुत कुछ प्मेश सम्राट ने श्रपने हाथ में खो लिया और 
मद्यामंत्री के पास वास्तव में बहुत घटी शक्ति मच पाई । यह 
बात किस प्रकार हुई, यह इस नीचे लिखते # 

बिम्मार्क के पदत्याग करने पर विलियम द्वित्तीय ने कीपियी 
नामक महाशय का मद्दामंत्री बनाया। ऋ#ेभ्रियी विशिसम्त 
की सम्मति पर चलनेवाला व्यक्ति था, प्तः विलियम से हर 
प्रशियन सभा का प्रधान भी बना दिया। परत १८रश में 
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सभाओं में खय॑ं नहों जा सकता था तथा वह सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने-में सर्वथा अ्रसम्थ था, भरत: 
चह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता घा। महामंत्नो कैप्रियी 
तथा प्रशियन प्रधान पूलन्वर्ग का पारस्परिक विरोध था । 
१८७४ में यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिलकर काम 
करना भ्रसंभव हो गया। सम्राट ने बुद्धिमत्ता से दोनों को 
ही पदच्युत कर दिया तथा दह्ोहन्लेाही शिलिं फरटे का दोकों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडोर अपने दाध 
में कर ली । प्रिंस विस्माक ने जिस समय दोनों पदों का 
अपने हाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य प्रपनी 
शक्ति का बढ़ाना था। परंतु विलियम द्वारा महामंत्री का 
दानों ही पद दिलवाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई। इस 
शासनपद्धति में सम्राट के द्वारा मद्दामंत्री का नियत किया 
जाना जहां सम्राट्‌ की शक्ति को बढ़ाता था, वहाँ सम्राट का 
साम्राज्य का संपूर्ण कार्य महामंत्रो द्वारा द्वी कराना पे 
खेच्छाचारी होने से रोकता था। सम्राटू का महामंत्री फ॑ 
साथ क्या संबंध था, यह विस्तृत रूप से दिखाया जा गुफा 
है। श्रत्र दम यह दिखाने का यत्न करेंगे कि सम्राद का 
जनता कं प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध था। 

प्रतिनिधि-सभा की सम्मनि पर ही सम्राट को श्राशिक 
सद्दायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं । यदि सम्राट प्रति- 
निधि-सभा की सम्मति पर न चलते ता उसे प्रतिनिशिन्‍गमा 


( ८छडऊे ) 


आधिक सहायता देना घंद कर सकती घी । धन दिना सम्राट 
का साम्राज्य छा शासन झरना धहल झाठिन था | जर्नन प्रति- 


हक 


निधिसभा में सभ्य घहुन से दर्लो में बिमक थे | इस दशा मे 


कर र्निः ४ क न * 
प्रतिनिधिसभा का सम्राट का धअपनो दृश्छाो पर चला सना 
आए का: की न 
बएत कोछ फटिनसे था | उयाोशि सकम्राद शेस्ड दर्ला झा श्ाएन 
टी छू हु 


न के । हु का 

सार फरपयोे जा चाह, कर सझता था गं्ा पाठ ध्यापि् 
तायता भी प्राप्त हर सता णा। सारंति शा कि. हभारनी 

में सम्याट या शति खाझा सभा पे हल एश निनर गहठी था * 
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ही 


52 


४ यह भी विश्तार एक दिरये स्यूष 
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थे गम ० शीजण ५ दि +क्क्दर ४ ५2० पलक २ लकाल कर कक, अंकल 
विन होगयों थी कितनी विससी शाह ही | सिख भद्रौमि गाशिश- 
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( ८६ ) 

सभाश्रों में ख्य नहीं जा सकता था तथा वद्द सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सर्वथा श्रसमथ था, श्रतः 
वह्द स्वेच्छाचारी नहीं हा सकता था। महामंत्री कैप्रिवी 
तथा प्रशियन प्रधान पृूलन्चर्ग का पारस्परिक विरोध था। 
१८७४ में यद्ध विराघ यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिलकर काम 
करना श्रतंभव हा गया | सम्राट ने बुद्धिमत्ता से दोनों की 
ही पदच्युत कर दिया तथा होहन्ले।ही शिल्लनिं फर्स्ट का दोनों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की वागडोर अपने हाथ 
में कर ली । प्रिंस विस्माक ने जिस समय दोनों पदों का 
अपने हाथ में लिया था, उस समय डसका उद्देश्य अपनी 
शक्ति को बढ़ाना था। परंतु विलियम द्वारा महामंत्री का 
दानों दी पद दिलवाने से विलियम की शक्ति वढ़ गई ! इस 
शासनपद्धति में सम्राद्‌ के द्वारा मद्दामंत्री का नियत किया 
जाना जहाँ सम्राट्‌ की शक्ति को बढ़ाता था, वहाँ सम्राट का 
साम्राज्य का संपूर्ण कारये महामंत्रो द्वारा ही कराना ञ्से 
खेच्छाचारी होने से रोकता था। सम्राट का मद्दामंत्री के 
साथ क्‍या संबंध था, यद्द विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका 
है। पश्रव हम यह दिखाने का यत्र करेंगे कि सम्राट का 
जनता के प्रतिनिधियों के साथ कया संबंध था। | 

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट को आर्थिक 
सद्दायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं । यदि सम्राट प्रति- 
निधि-सभा की सस्मति पर न चले ते उसे प्रतिनिधि-सभा 


(८७ ) 

आशिक सहायता देता बंद फर सकती थी । धन बिना सम्रांट्‌ 
का साम्राज्य का शासत करना बहुत कठिन घा। जैन प्रति- 
निधिसभा में सभ्य बहुत से दलों में विभक्त घे । इस दशा में 
प्रतिनिधि-सभा का सम्रोट्‌ को श्रपन्नी इच्छा पर चला लेना 
बहुत कुछ कठिन धा। क्‍योंकि सम्राट कुछ दल्तों को अपनी 
ओर करके जे। चाहे, कर सकता था तथा पर्याप्त आर्थिक 
सहायता भी प्राप्त कर सकता धा। सारांश यह कि जमेनी 
में सम्राट की शक्ति ज्ञोक सभा फे दलों पर निर्भर रहती थी । 
हम जमेन साम्राज्य की शासन-प्रणाल्रों का वर्णन कर चुके 

हैं। यद्ट भी विस्तारपूवेक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणाली में किन 
किन अंगों की कित्तनी कितनी शॉक्ति थो | किंतु नवीन शासन- 
पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासन प्रणाल्नो 
का छुछ वरणणन किए बिना नहों रह सकते। प्रशिया की शासन- 
प्रणाली लिखने के बाद अगले परिच्छेद में हम जमेनी की 

अवाचीन शासन-प्रणाली का वणन करने का यत्न करेंगे | 
प्रशिया 

१८४८ की जसेन क्रांति के अनंतर १८५० की ३१ जन- 

बरी को राजा ने प्रशिया की वत्तमान कालीन शासन-पद्धति 
गज कल को स्वीकार किया। किंतु अत तक 
कि उक भी मत उदार दलवालों की यह 
सम्मति रही कि उनकी शासन-पद्धति 

में वह स्वातंत्य नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्‍यों ९ 


( पंछ ) 


इसका फारण यह दे कि जाति में जब यह शासन-पद्धति प्रच॒- 
लि की गई, उस समय उसमे वह शक्ति न थी जिससे वह 
राजा फा किसी काये फे लिये विशेष रूप से वाध्य कर 
सकती । विचिन्नता ते यद्द है कि प्रशियन शासन-पद्धति में 
जे नियम-धाराएंँ थों, प्रजा के निःशक्त होने से राज्य उन पर 
भी कार्य नहीं करता था तथा बहुत सी बाते में स्वेच्छाचारी 
था। दृष्टांत के तार पर शासन-पद्धति के अनुसार जनता की 
शिक्षा में राजा का हाथ नहीं दो सकता था, परंतु चिर- 
काल से एस विपय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा 
इस विपय में कोई नियम तक न बनाया । परिणास यह 
हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के विना एक भी जातीय 
विद्यालय नहीं खोला जा सकता धा। यद्यपि खुले मैदान 
बहुत से निःशत्म मनुष्य एकत्र हे सकते थे, ,परंतु प्रत्येक 
' समिति के लिये जनता का पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी। 
सबसे भ्रधिक आश्चय की बात ते यद्द थी कि पुलिस प्रत्येक 
प्रकार की समिति में कारंबाई सुनने के लिये जा सकती थों 
और जिस समिति का चाहे, बर्खास्त भो कर सकती थी | 
इसमें संदेह नहों है कि स्थानीय स्व॒राज्य ( 7,0०8) शिशौ 
0०ए७४॥7००$ ) तथा न्यायालयों के कारण कुछ खतंत्रता 
बढ़ गई थो, परंतु वास्तव में जनता की वैयक्तिक तथा राज- 
नीतिक स्वत त्रता बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही थोी। प्रशियन 
शासन-पद्धति फी नियम-घारांश्रें के अचुसार जातीय सभा 


( ८ ) 

तथा राजा द्वारा नियम शीघ्र ही बनाए जा सकते थे 
किसी प्रस्ताव के राज्यनियस वनने के लिये वहाँ दे बार 
सस्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अतर २१ 
दिस का होता था | 

प्रशियन राष्ट्र का अधिपति राजा ही समझा जाता घा, 
यचपि शासन-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति वहुत कुछ परि- 
मित थो । राजा का उत्तराधिकारी उसी 
के वंश का कोई पुरुष होता था । 
प्रशिया सें ल्री राज्य पर नहों वैठ सकती थो । राज्यनियस 
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थी 
और राजा के हस्तात्षर भी होने आवश्यक थे। राज्याधि- 
कारियों को नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ सें था। 
राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सानसूचक उपाधियाँ 
दिया करता घा । 

प्रशिया को शातक्षन-पद्धति के प्रठुसार राजा के प्रत्येक 
काय पर किसी न किसी मंत्रो के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
था। मंत्री ही पर राजा के कार्यों का 
उत्तरदायित्व था। पर तु यहाँ पर इस 
बात का ध्यान रखता चाहिए कि मंत्रियों का उपरिलिखित 
उत्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति । प्रशि- 
चन मंत्रियों तथा उसके प्रतिनिधियों को राज्य की दे।नों सभाओं 
में वोलने की पूरे खतंत्रता घी। मंत्री लोगों के प्रति सभाओं 


राजा 


मंत्रिससा 


( 5० ) 

को विरुद्ध सम्मति भी हो जाय, वे! भी वे लोग अपना पद 
त्याग नद्दीं करते थे । यद्द इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के 
कर्मचारी द्वाते श्रे, न कि प्रजा के। देशढरोह, घूस तथा 
शासन-पद्धति के अ्रतिक्रमण संबंधी कुछ दोप यदि सभा 
में मंत्रियां पर लगाए जाते ते उनकी दंड मिल सकता था। 
परंतु दंड क्या दिया जाय, यद्द शासन-पद्धति की नियमघाराशओं 
में नद्ीं लिखा हुआ घा। इन सब ख्तंत्रताओं के होते हुए 
भो आाय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियां पर पर्याप्त वाधा 
लगी हुई थो । श्राय-व्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशों 
के सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से वाहर थे। इस 
समिति का काये राजकीय भिन्न भिन्न विभागों के आयन-व्यय 
का निरीक्षण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा को 
देना था । इस दशा में जातीय सभा यदि किसी विभाग 
को अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस विषय में मंत्री की 
दबना पड़ता था और यह मंत्रियों पर पर्याप्त वाधा थी | 

प्रशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्री को अपने साथियों 
पर एक भी अधिकार नहीं प्राप्त था और द वह अपने विचारों 
पर दूसरे मंत्रियों को चलने क॑ लिये बाध्य कर सकता था। 
प्रशियन मंत्रिसभा का अगरेजी मंत्रिसभा से कुछ भी सादेश्य 
नहीं था। जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो और प्रति- 
निधि सभा की वैठक न हो, 'उस समय मंत्रिसभा अ्रस्थिर 
रूप से नवीन नियम वना सकती थी तथा देश में उन्हें 


( <१ ) 


प्रचलित कर सकती घो । परंतु प्रतिनिधि सभा की बैठक 
के आरंभ होते हो मंत्रिसभा का यद्द कतेव्य था कि वह उत्त 
नियसे को पास करवाकर स्थिर बना ले। सामयिकक प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना 
अत्यंत आवश्यक घा। मंचन्रिसभा सें बहुस॒स्सति से पास हुई 
किसी बात पर मंत्रियों का चलना प्रावश्यक नहीं था। इस 
प्रकार के कार्य से केवल एक हो लाभ होता था। वह यह कि 
राजा के यह सूचना मिल जाती थो कि अमुक अमुक बातों 
पर मंत्रियों की वहुसंख्या की क्या सम्मति है। भ्रशिया में 
मंत्रो लोग एक दूसरे के अधीन नहीं थे । वे अपनी हो सम्मति 
पर सदा काम किया करते थे। यह पहले हो लिखा जा 
चुका है कि प्रशियन मंत्रो एकमात्र राजा के हो प्रति उत्तरदायी 
था। राजा जिस मंत्रो से असंतुष्ट द्वाता, उसे पृथक्‌ कर देता 
था। राजा मंत्रियों को उनकी शासन की शक्ति के कारण 
चुनता था, न कि विचार की शक्ति के कारण । प्रशियन मंत्री 
लोग अपने पैरों पर आप खड़े रहते थे । उन्हें किसी दूसर 
फे अपराध के कारण स्वय' गिरना नहों पड़ता था। 

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की आय-घ्यय समिति तथा 
आश्धिक समिति का काये ध्यान देने योग्य है, अतः अब उसी 
पर कुछ लिखा जायगा। 

आय-व्यय समिति के सभ्यों का न्यायाधीशों के सदृश 
ही अधिकार प्राप्त था, यह हम अभी लिख चुके हैं | राष्ट्रीय 


( हरे ) 
मंत्रिसभा की सम्मत्ति के श्रमुसार राजा आयन्यय समिति क॑ 
प्रधान फो चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों 
के निर्देश करता था, उन्हीं व्यक्तियों की 
राजा आय-ध्यय समिति के सभ्य के तौर 
पर चुन लिया करता था| यह समिति 
सीधे तार पर राजा के प्रति ही जिम्मेवार थी । मंत्रिसभा से 
इसका उत्तरदायित्व संबंधों कुछ भी संबंध न समझना चाहिए। 
यह समिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों के आय-अ्यय की पढ़- 
ताल किया करती थी तथा संपूर्ण कार्यो की सूचना प्रतिनिधि- 
सभा में भेज दिया करती घी । यह्द तो हुआ आय-च्यय समिति 
का कार्य; अब्र हम आर्थिक समिति के कार्य पर भी एक दो 
झतद लिख देना आवश्यक समभते हैं । धन संबंधी मिन्न भिन्न 
राज्यनियर्मा का जाति की आधिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका देखना इस समिति का कारये था| आशिक मामलों 
में प्रशिया का साम्राज्य की राष्ट्र सभा में किस ओर अपनी 
सम्मति देनी चाहिए, इसका निशेय सी यही किया करती थी । 
राजा के पास आशिक प्रस्ताव भेजने से पूर्व वे इस समिति के 
पास भेजे जाते थे । इस समिति का काये एकमात्र सल्लाह 
देना ही कहा जा सकता है। इसके बहुत से सभ्य पाँच 
वर्ष के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४४ सम्य 
देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक श्रौर व्यावसायिक समितियों 


द्वारा चुने हुए श्ाते थे । 


गरय-व्यय समिति 
तथा श्राधिक समिति 


( हरे ) 

जातीय सभा तथा राजा मिल्लकर प्रशिया में राज्यनियम' 

बना सकते थे, यह पूर्व हो लिखा जा चुका है। जातीय 
सभा ल्ार्ड सभा तथा प्रतिनिधि सभा 
को समिल्लाकर कहा जाता था। प्राय: 

ये दोनें सभाएँ झपने अधिवेशन प्ृथक्‌ प्धक ही किया करती 
घथीं। परंतु यदि काई आवश्यक काये आ पड़ता था तो ये 
देना सभाएं ज्ञाति सभा के रूप में परस्पर सिलकर अपने 
अधिवेशन कर लेती थीं। बे सें जातीय सभा का एक बार 
चैठना आवश्यक था । राजा जब चाहे तब जातीय सभा को 
दूसरी वार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था । 

जातीय सभा की नियासक शक्ति अति विस्दृत थी । कोई 
सियम राज्यतनियस नहीं हो सकता था जब तक कि जातीय 
सभा की स्वीकृति न होती । वाषिक आय-व्यय, कर, जातीय 
ऋण आदि के विपय सें इसकी स्वोकृति अत्यंत आवश्यक थी । 
आतोय सभा अपनी ओर से भी प्रत्ताव पेश कर सकती थी, 
परंतु प्राय: मंत्रों लोग ही ऐसा करते थे । 

शासन पर जातीय सभा का प्रभाव वहुत ही न्‍्यून था | 
जातीय सभा शासकों के काये के निरोक्षण के लिये अपनी 
' निरीक्षक खसिति! वैठा सकती थो | परंतु साथ ही राज्य 
अपने शासकों का यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीक्षक 
समिति का किसी वात की भी सूचना न दें। मंत्रियों का कथन 
था कि जातीय सभा की अन्य समितियों के सहश निरीक्षक. 


जादीय सभा 


| 2 


समिति का भी उनसे कोई संबंध न दाना चाहिए। सारांश 
दे कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी 
सम्मति प्रकट कर. सकती थो, जिसका वास्तविक प्रभाव 
कुछ भो नद्दों कहा जा सकता। जातीय सभा की देनों ही 
सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती थों । जर्मन 
राष्ट्रसंघटन की जातीय सभा के सद्ृश ही इसकी बहुत सी वाते' 
थीं। उसी के सदृश इसकी भो समझना चाहिए । 
प्रशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्यों की संख्या लगभग ४३३ 
घी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक 
के जिले में प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने- 
प्रतिनिधि सभा वालों की सं 5 
वालों की संख्या नियत थो। ३० वर्ष 
की उमर से श्रधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि के तार पर 
चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति 
फे अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूर्ण कर का 
$ भाग देते थे, वे प्रधम श्रेणी में गिने जाते थे | जो व्यक्ति 


चछ 
7 


अवशिष्ट ह भाग कर में देते थे, वे द्विवीय श्रेयी में मिने 
जाते थे । इसी प्रकार जे बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते 
थे, वे ढतीय श्रेणी के व्यक्ति कद्दे जाते थे । प्रत्येक श्रेयी 
कुल सभ्यों का है खय॑ चुनती थो। इस प्रकार श्रेणियों 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को राज्य की ओर से यह अधिकार 
ग्राप्त था कि वे प्रधिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें | जब 


किसी सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो जाता था 


( रे ) 

तब प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को खये 
नट्दों चुनती थो, अपितु उन चुननेवालों को हो सूचना भेज 
देती थी ।: थे ही चुनकर प्रतिनिधि सभा सें सभ्य को भेजते 
घे। यह चुनने का नवीन नियस १८४७ सें प्रशिया सें आरंभ 
किया गया था। इस रीति से संपत्तिवालों का विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे; परंतु निधेनों तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छोने नहीं गए थे | 


चाथा परिच्छेद 
जमनी 
( गत परिच्छेद से श्ागे ) 
सर्वाचीन शायन-पद्धति 
पिछले परिच्छेद में हम जमंनी, की प्राचीन शासन-पद्धति 
का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही इमने यह भी बताया 
है कि उस शासन-पद्धति में जर्मन्न सम्राट्‌ का क्या स्थान 
था। जर्मन सम्राट, प्रशिया का राजा होने के कारण और 
महदमंत्रों को अपने काबू में कर लेने फे कारण जमनी का स्वे- 
सर्वा दी द्वो गया था । 
विल्ियम द्वितीय, जे जर्मनी का आखिरी सम्राट, था, 
बड़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे' नेपो- 
लियन तथा सिकंदर के सद्दश थीं। उसने विस्माक से शक्ति 
लेकर अपने हाथ में की और जर्मन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- 
चित्त हुआ । राजनीतिक शक्ति के सहारे उसने जर्मनी की 
नौशक्ति तथा स्थलशक्ति बढ़ाई । विद्या, विज्ञान तथा व्यापार 
व्यवसाय की उन्नति सें भी उसने विशेष ध्यान दिया | 
विल्ियम कैसर की “शक्तिवृद्धि से फ्रांस सयभीव था। 
छिपे छिपे उसने इंग्लैंड से सित्रता की। रूस की जार की 


प ( ७» ) 


भी उसने जमेनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। हद्वेषाग्नि शर्ते: 
शर्ते: बढ़ती गई । 

इधर जमेनी में समष्टिवादी दलवाले राजकीय सुधार की 
आवाज उठा रहे थे । वे जनता के प्रति उत्तरदायी संत्रिसभा 
स्थापित करता चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की 
विधि श्रैर रीशटेग के सभ्यों में हेर फेर करने की आवाज उठा 
रहे थे । विलियम केसर ने इस आंवाज को शांत करने के 
लिये श्रच्छा अवसर पाया । सन्‌ १८१४ के ध्गस्त में उससे 
युद्ध आरस्स कर दिया। कुछ काल के लिये जनता का 
आंदेशतन बंद हे! गया । जब तक जमनी विजय प्राप्त करता 

हा, तव तक ते। सब जन जी जान से लड़ाई में लगे रहे; किंतु 

जब अंत में भाग्य का पलड़ा जर्मनी के विरुद्ध छुकने लगा, तब 
जमने का धीरज जाता रद्दा। खाने पीने तक के लिये जमेन 
मुहताज दो रहे थे । ऐसी श्रवस्था में जनता ने फिर राज- 
नीतिक आंदेशलन खड़ा किया । पहले ते। अधिकारियों ने इसे 
सरूती से दबाने का प्रयतज्ञ किया । किंतु इसका कुछ नतीजा 
सहों निकला । आखिर को सरकार ने घोषणा की कि जमेनी 
को कुछ सुधार दिए जायेंगे, परंतु वे लड़ाई के खतम दवोने फे 
पहले काये सें नहीं लाए जायेंगे । 

इसी वीच कुछ ऐसी मार्के की घटनाएँ हुई" जिनसे जर्मन 
जनता और भी उत्तेजित हो उठी श्रार स्थिति सरकार के काबू से 
बाहर हो गई । पहली घटना ते| मार्च १८६९७ की रूस की क्रांति 

शा०---७ 


( ८ ) | 

थी प्यार दूसरी जर्मनी फे विरुद्ध लड़ाई में श्रमेरिका का पदा 'ण 
रूस की क्रांति ने जर्मनी की जनता को इस वांत के लिये उत्सा- 
हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गही से 
उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी कैसर को राज्य-पद 
से विह्दोन कर सकेगी । यहाँ तक कि एक समप्टिवादी दल्ल- 
वाल्ला सभ्य रीशर्टग के प्लेटफार्म पर चढ़कर यह घे।पणा करने 
लगा कि जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य प्रवश्यमेव होगा । रीशरटेंग 
में बढ़े जारों फे व्याख्यान द्वोने लगे, जे सब प्रचलित जर्मन 
शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार फे पास सिवा रीश- 
टैंग को बरखास्त फरने के और कोई चारा नहों बचा । 

इसी प्रकार भ्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित होने के वाद 
जर्मन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; श्रौर 
यदि कुछ विजय की भी आशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही 
था कि लड़ाई का शीघ्र अत नहीं होगा । सरकार कूूठी भूठी 
जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का घैय॑ नहीं. 
बँधा और उनकी उत्तेजना बढ़ती गई । श्रव वे भ्रपनी गिरी 
हुई दशा के लिये विलियम केसर और सरकार को दोष देने ' 
लगे पलौर यह चाहने लगे कि शीघ्र ही इसका श्रेत द्वो और 
जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो | 

कुछ दिनों चक ते जन सरकार ने लोगों को आुल्ावे में. 
रखा, किंतु अत में जगह जगद्द जर्मन सेना परास्व होने 
लगी भ्रोर जमेनां के छक्‍के छूट गए । सरकार ने एक दम 


, 

संधि की प्राथेना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय विल्सन 
के पास तार पर तार सेजे । इधर समष्टिवादियों की साँग 
भी एक के वाद एक संजूर की। महाशय विल्सन ने इस 
प्राथेना का जे। जवाब भेजा, उसका आशय यही था कि जब 
त्तक जसेत्री अपनी शासन-पद्धति विल्लकुल बदल न देगा, तब 
तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी । इस जबाब ने साम्राज्य- 
प्रेमियों कौ रही सही आशा तेड़ दी और जगह जगह से 
सम्रादू के गद्दो से उतार देने और पूर्ण रीति से प्रज्ञा का प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की आवाज उठने लगी । 

यह दशा देख सम्राट्‌ गद्दी छेड़कर भाग गया और सहा- 
मंत्रों के हाथ में सारा सार सोंप गया। मद्दामंत्रो ने 
< नवंबर सन्‌ १८१८ को सम्राट्‌ के पदत्याग को घोषणा 
कर दी] खय॑ अपना अधिकार उसने खमष्टिवादियों के 
लेता एबट को सोप दिया । सम्राट हालेंड भाग गया; और 
यही उसके लड़की ने भी किया | साम्राज्य के अन्य राजाओं 
से भी अपना अपना अधिकार विना किसी अड़चन के प्रजा 
को सोंप दिया | 

शासन की वागडोर पाते ही एवट ने शीघ्र ही छः खम्यों 
की एक सभा स्थापित की ओर घोषणा की कि शीघ्र ही संपूर्ण 
जन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा चुलाई जायगी जे! नवीन 
जसेन शासनप्रणाली का निर्माण करेगी। यह छः सभ्यों 
की सभा काम-चलाऊ सरकार कहलाई । 


( १०० ) 

पएबर्ट फी घापणा के अनुसार जनवरी सन्‌ १८१७ में 
शासनप्रणाली निर्माण फरने के लिये जर्मनी की प्रतिनिधि सभा 
की बैठक हुई । इस सभा में कुल ४२३ सभ्य चुने गए थे 
जिनमें ३८ झ्लियाँ थीं। सरभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिग स्री- 
पुरुष का मत देने का श्रधिकार था। श्रगल्ले ही महीने में 
विश्रामर में, इस सभा ने शासनप्रणाल्लो बनाने का कार्य आरंभ 
किया । ३१ जुलाई सन १€१८ को यह कार्य पूरा हो गया, 
श्र ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाल्ी कार्य रूप में 
परिणत दो गई। प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह 
जनता की राय फ॑ लिये उसके समच्त नहीं रखी गई । 

इस नवीन जर्मन शासनप्रणाल्ी ने जमेनी में राष्ट्रसंघट- 
नात्मक शासनपद्धति ही स्थापित की । दम पिछले परिच्छेद में 
देख चुके हैं कि सन्‌ १€१५८ के पूर्व जर्मन 
साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटतात्मक राज्य 
कद्दल्लाता था; किंतु वास्तव में इस राष्ट्रसंघटन में सच्चे राष्ट्र 
संघटन का वह सबसे प्रथम गुण नहीं था जिसके विता 
हम किसी राज्य को ठीक वरद्द से राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
कह सकते । बह यह कि जर्मन राष्ट्रसंघटन में जोजो 
राज्य शामिल थे, वे बरावर बरावर नहीं थे और न. उनको 
बराबर भ्रधिकार हीं मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा धा 
क्रर इस कारण उसको विशेष अधिकार भी प्राप्त थे । 
नवीन जर्मन शासनपद्धति के निर्माणकर्त्ताओं ने जर्मनी को 


नवीन जर्मन राष्ट्रसघटन 
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सच्चा राष्ट्रसंघटनात्मझ राज्य बनाने का प्रयत्न किया और 
उन्हदेंने प्रशिया का ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का 
इरादा किया । किंतु जनता का यह पसन्द न था। लोग 
प्रशिया को विभक्त करने को तैयार नहीं थे । फल यह हुआ 
कि प्रशिया का राष्ट्र ते जेसा का तैसा रहा, किंतु जमंन राष्ट्र- 
संघटन में उसका अधिकार पहले जैसा अपरिमित नहीं रह 
सका। उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब 
नवीन राष्ट्सभा ( रीशरस्तेत ) पर उसका इतना कब्जा नहीं है 
जितना कि पुरानी चुंदेलेत पर था । 
यद्यपि ऊपर से देखने सें नवीन राज्य राष्ट्रसंघटता- 
त्मक है, तथापि वास्तव सें हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
मम कह सकते । ऑजीन शासनपेडसि सं 
शासन का सुख्य अधिकार भिन्न मिन्न 
राज्यों के हाथ में था ओर. केंद्रीय सर- 
कार के हाथ में वहुत कम अधिकार थे । यदि केंद्रीय सर- 
कार वहुत वल्लशाली सालुम होती थी, ते! इसका कारण यही 
था कि लय सम्राट के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रशिया के 
राजा के नीचे प्रशियन सरकार में कुछ सेद नहीं समझते थे; 
क्योंकि, जैसा हम वता हो चुके हैं, प्रशिया का राजा और 
जन सम्राट्‌ एक ही व्यक्ति था और साम्राज्य में प्रशिया चहुत 
ही बड़ा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणाली फे अनुसार अब 
शासनाधिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रों से खिसककर, केंद्रोय सर- 


राष्ट्संवटन से संत्रंध 
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फार के हाथ में क्रा गया है। श्रव भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूर्ण 
जर्मन जनता फी ही इच्छा पर राज्य करते हैं और फेवल उन्हीं 
से संबंध रखनेवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई लोग ते 
यह प्रश्न भी करते हैँ कि नवीन जर्मन-शासनप्रणाली फी 
राष्ट्रसंघटनात्मक फट्टना ठीक है प्रथवा नहीं ? यह ते सत्य 
हैं कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त 
सारे भ्रधिकार जमाने लगे ते भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधिकार में 
कुछ भी नहीं बच रहेगा । उस अवस्था में भिन्न भिन्न राष्ट्र 
एक बढ़ें गष्ट्र के भिन्न मिन्न प्रांत के ही सद्ृश हो जायेंगे, जिन्हें 
कंवल अ्रपनी केंद्रीय सरकार की आज्ञा ही मानने का अ्रधि- 
फार बच रहेगा । - 
नई शासनप्रणाली के अंगों का वर्णन करने के पहले हम 
यह बताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रणाली किस तरह 
बदली जा सकती है। पहले ते जर्मन 
नई शासनप्रणाली पलिमेंट की देने| सभाएँ अपने अपने 
हक 25000 है बेटों से कोई अद्ल बदल कर सकती 
ह हैं। क्लितु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी 
प्रस्ताव पर राष्ट्रलभा सहमत नहों होती, ते वह प्रस्ताव दो 
हफ्ते बाद राज्यनियम बन जाता है, बशर्ते कि राष्ट्र सभा 
जनसम्सति के लिये उस अस्ताव को रोकना न चाहे । 
अ्रगर जनसम्मति के लिये वह्द प्रस्ताव रोक लिया जाता है और 
यदि उसे जनता पास कर दे तो वह राज्यनियम हो जाता है, 
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अन्यथा नहीं | दूसरे, जनता का खयं भी शासनपद्धति के 
बदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का 
लिणेय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मत्ति लो 
जाती है, वहाँ जितने कुछ्त रजिस्टडे वाटर हैं, उनकी ही बहुसेख्या 
हे'नी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव में वेट देते हैं । 

जसेन शासनपद्धति की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि 
जमेन राष्ट्रसंघटल प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है और 
उसके सारे राजनीतिक अधिकार जनता से ही प्राप्त हैं। राष्ट्र- 
संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का सी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य हाना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रिसभा रखनी होगी और अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रति- 
निधि चुनने के दिये सव वालिग ख्री-पुरुषों को प्रत्यक्ष, किंतु 
गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार होगा। प्रतिनिधि चुनने में 
जनसंख्या का कुछ खास अनुपात रखना भी आवश्यक 
होगा । उपयुक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि 
बद्द चाहे जैसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे । 

हस ऊपर कह आए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही 
शासन ऊे मुख्य अधिकार हैं। क्लिंतु यह किस प्रकार है ? शासन- 
पद्धति के अनुसार कुछ निर्दिष्ट शक्ति 
केंद्रोय सरकार को प्राप्त है और विशिष्ट 
शक्ति राष्ट्रों को प्राप्त हे । किंतु अन्य राष्ट्संघटनात्मक राज्यां के 


शक्तिसिविसाग 
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गुकावलते जमनी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है| अमेरिका में 
कंद्रोथ सरकार फोा कुछ शक्ति प्राप्त है और इसक अंतर्गत 
जितने विषय, वें सथ्र करीब करीब एक से ही माहात्त्य के हैं। 
किंतु जमनी में ये विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के 
विपय वे ह जिनमें केंद्रीय सरकार को पूर्ण प्रधिकार है प्रौर 
उनमें राष्ट्रीय सरफारों का विल्ञकुल्त हस्तक्षेप नहीं है। 
द्वितीय श्रेगी में वे विषय आते हैं जिनमें जब तक केंद्रोय सरकार 
कुछ दृस्तक्षेप न करे, तथ तक राष्ट्रोय सरकार को उन पर पूर्ण 
ग्रधिकार है। कुछ ऐसे विपय भी हैं जिनमें किसी विशेष अवस्था 
में केंद्रीय सरकार फो राष्ट्रीय सरकार के मामलों में हस्तक्षेप 
करने का भ्रधिकार है; अर्थात्‌ ऐसे विषय धहुधा राष्ट्रीय सर- 
कार कं ही अधिकार में हैं; किंठु विशेष अवस्था प्राप्त होने पर 
उन्हें फद्रीय सरकार शअपने हाथ में ले लेती है। इनके अति- 
रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत 
स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रीय 
सरकार पअ्पनी भअ्रपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है। 
धअँत में केंद्रीय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के 
सहश महत्वपूर्ण विषय में कोई विशेष रुकावट नहीं है। 
जो कुछ रुकावट है भी, वह यही है कि खर्च करते वक्त 
केंद्रीय सरकार का उस खास राष्ट्र की ्रावश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना चाहिए जिसका रुपया वह खर्च करती है। 
जिन विषयों में केंद्रीय सरकार ( जर्मन रीश ) को ही पूर्ण 


| 
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रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं --विदेश सेवंधी, डउपनिवेशसंबंधो, 
रा, सिक्का चलाना, पोस्ट भ्राफिस, तार, टेलीफोन, नागरिक 
तथा विदेशीय निवासी ( 0ांध्रेशवशाशप) घयए_ १077ं०॑]९१), 
अपराधियों को देशनिकाला देना, जर्मन निवासियों का 
बाहर जाना और वाहरबालों का जर्मनी सें आना ( फापंड- 
79070 धापे गरशशांशएपांप ०० ) क्रौर बेचने के सामान पर 
कर लगाता ( [57र्पां )। इसके अतिरिक्त जिन विषयों सें केंद्रीय 
सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, वे वहुत हैं । इनमें सामाजिक 
सलाई और जातीय रक्षा संबंधों विषयों में एकता बनाए 
रखना मुख्य है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार को मूल 
सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संवंधो मुख्य है । 
अवः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रत्तो रत्तो अपनी 


- शक्ति कास सें लाने लगे ते! राष्ट्रीय सरकारों के पास बहुत 


ही कम शक्ति बच रहेगी । 
किसी राष्ट्रसंघटनात्सक शासनपद्धति सें जब भिन्न सिन्न 


. राष्ट्रों और केंद्रीय सरकार के वीच शक्तिसंविभाग होता है, 


तव यह स्वाभाविक ही है कि एक ऐसी सेस्था की भी स्थापना 
'की जाय जो इस' वात का निणेय कर सके कि केंद्रीय सरकार 
और राष्ट्रीय सरकार अपनी अपनी इृद से वार ते! नहीं गई । 


. कभी कभी दोनों सरकारों सें इस विषय पर झगड़ा भी हे 


जाता है। इस रूगेड़े का दूर करने के लिये अमेरिका में ते। 
बहाँ का सबसे वड़ा न्यायालय ही अ्रधिकारी है, किंतु जर्मनी 
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में वहाँ के सबसे बड़े न्यायालय का यह अधिकार प्राप्त नहीं 
ह#। वहां इस प्रश्न के इस करने के लिये एक विशेष न्‍्याया- 
तय है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्‍्यायात्ञय के हो 
सदस्य श्र न्यायाधीश बैठते हैं। इस विशेष न्यायालय का 
प्रध्यक्ष प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है । 

नवीन शासनप्रणाल्ञी के अनुसार जर्मनी में एक कार्यकारिणी 
एक व्यवस्थापिका सभा श्रौर एक सदर नन्‍्यायाक्षय 
( 8079०7७ 0०प्रा् ) स्थापित हुआ है | 
राज्य का मुख्य अधिकार प्रधान को मिल्ला 
। प्रधान को चुनने की लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुष के प्रत्यक्ष मत 
देने का अधिकार है। प्रधान की अ्रवधि सात बर्ष की होती 
है, किंतु वह पुनः भी चुना जा सकता है | जर्मन शासनपद्धति 
फ॑ अनुसार यहाँ फोई उपप्रधान नहों चुना जाता । जब कभी 
प्रधान की जगह खाली हो जाती हद, तव उसका कायये कानून के 
मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नया प्रधान चुना जाता 
है श्रौर वह भी पूरे सात वर्ष फे लिये प्रधान होता है । 

प्रधान के निर्वाचन फी रीति भी ध्यान देने योग्य है। 
लेकिन यह भी वता देना आवश्यक है कि शासनप्रणाली 

.. द्वारा क्वोई विशेष रीति निर्दिष्ट नहीं की 

प्रधान छुनने की (६ है। शासनपद्धति ते सिर्फा यहो , 
ह निर्देश करती है कि प्रधान सारी जर्मन 
जनता द्वारा चुना जांयगा। निर्वाचन की सारी रीति मुख्य 


सभा, 


प्रधान 


&फ 


#पज 
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सरकार के राज्यनियम के अनुसार है। जैसा नियम आज- 
कत्त प्रचलित है, प्रधान के निवाचन के लिये बहुधा दो बार 
चुनाव हाता है। यदि पहले चुनाव सें ही किसी व्यक्ति को 
चहुत ज्यादा वेट सिल जायें ते! वह उसी निर्वाचन से 
प्रधान चन जाता है, परंतु जब उस्सेदवारों सें किसी एक का 
विशेष बहुमत नहों होता, वव १४ दिन वाद दुबारा चुनाव 
होता है। इसमें जिसे वहुमत प्राप्त हो, वह्दी प्रधान का पद 
अहण करता है। 
प्रधान अपनी अवधि से पहल्ते भी पदत्याग करने के लिये 
चाध्य किया जा सकता है। इसके दे तरीके हैं। पहला ते 
सदर-न्यायालय में मुकदमा ([79४५०॥४७०४॥) चल्लाकर और 
दूसरा प्रतिनिधि सभा और. जनता के प्रस्ताव के द्वारा। प्रधान 
का पदच्युत करने का जनों का यह दूसरा तरीका विल्कुल 
नवीन ही हैं। अमेरिका सें गवर्नर का जनता के प्रस्ताव द्वारा पद- 
च्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधात का नहीं । जर्मनी ही एक 
देश है जिसका प्रधान जनता के प्रस्ताव से पदच्युत भी है। सकत्ता 
है । पहले ते प्रतिनिधि सभा है सत से प्रधान के पदच्युत करने 
का प्रस्ताव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रस्ताव जन- 
सम्मति के लिये भेजा जाता है। जनसस्मति यदि पास कर 
देती है ते! प्रधान का अपना पद छोड़ देना पड़ता है । परंतु 
यदि जनसम्प्ति से प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया, ते प्रधान के। अपना पद नहीं छोड़ता पड़ता, 


( १०८) 


उल्तें उसे उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अवधि मिल 
जाती है। साथ द्वी प्रतिनिधि सभा को भी नवीन सभ्य 
चुनवाने पढ़ते 6 । यह एक विचित्र विधि है और इसमें 
प्रधान को भामूली सी बात पर पदच्युत होने का डर नहीं है | 
कागज पर ते ग्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ दिखी 

* हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का 
सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की 

प्रत्येक झ्राज्ञा पर मद्दासंत्रो था अन्य किसी 
मंत्री का हस्वाच्षर होना प्रावश्यक है। इस हस्ताक्षर से मंत्री 
अपने सिर पर उस श्राज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है और 
इसकी लिये बह्द प्रधान के प्रति नहों किंतु प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होता है। इसका-फल यह द्वोता है कि प्रधान 
फोई ऐसी प्राज्ञा नहों निकाल सकता जो प्रतिनिधि सभा के 
श्रजुकूल न हो; क्योंकि यदि प्रतिनिधि सभा के अनुकूल नहीं 
है, ते उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं 
होगा--उसके हस्ताक्षर कर देने पर उसे उत्तरदायी बनना 
पड़ेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे अपना 
पद त्याग करना पड़ेगा। अतः यद्यपि प्रधान को राध्यनियम 
फो कार्य में परिणत कराना, जनता सें शांति स्थापित करना, 
जमन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी काये करना, सेघि करना 
इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमें प्रधान मनमानी नहीं 


प्रधान की शक्ति 


कर सकता । लड़ाई छोड़ने मर शांति स्थापित करने में ,; 


ई 


( १०७ ) | 
प्रधातल का कोई अधिक्षार नहों हे। यह काम प्रतिनिधि ससर्भेःे 
के मत से ही दे! सकता है। ५०3 

राज्यनियर्मों के बने में प्रधान के हस्ताक्षर की आवश्य- 
कता नहीं होती । किंतु कोई नियम तभी राज्यनियस 
बनता है जब प्रधान उसको प्रकाशित कर देवा है। प्रधान 
का अधिकार है कि वह खर्य॑ प्रकाशित न करके किसी 
नियम को जनसस्मति के लिये भेज दे; और वह नियस 
तब तक राज्य-नियस नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न 
कर दे | किंतु यहाँ भरी यद्द ध्यान रखना चाहिए कि इससें 
भी प्रधान के। पहले किसी उत्तरदायी मंत्रों के हस्ताक्षर 
लेता आवश्यक है । अठ: यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ सें 
वास्तव में बहुत कस शक्ति है । किंतु वहुत कुछ संभावना है 
कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय | 
'. महामंत्रो प्रधान द्वारा नियत किया जाता है। शासतन- 
पद्धति के अचुसार उसे सरकार की नीति का निेय करना 
श् पड़ता है ओर इसके लिये उसे प्रति- 
हा निधि सभ्ना के प्रति उत्तरदायो भी होना 
पड़ता हैं। वह अपने मातहूत संत्रोगण- 
नियुक्त करता है। ये मंत्री और सहामंत्रो मिलकर मंत्रि- 
सभा बनाते हैं। इस मंत्रिसभा को एक साथ शऔर प्रत्येक 
मंत्री को पथक प्थक्‌ प्रतिनिधि सभा के बहुसत का आखरा 
रखना पड़ता है ! 


(.870९!।०7: 
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मंत्रिसभा के सम्यां की संख्या शासनअ्रणाली द्वारा निर्दिष्ट 
नद्दों है। इसका प्रधान द्वारा महामंत्री की राय से निर्णय किया 
जाता हैं। श्राज-कल्ल जर्मन मंत्रिसभा 
में १२ मंत्री हैं । इनमें चांसलर ( महाः 
मंत्रों ) आर वाइस चांसलर शामिल हैं। चांसलर को छोड़ 
प्रन्य ११ मंत्रियों के ऊपर एक एक शासन विभाग का भार 

दाता 9ै। वे ग्यारह शासन विभाग इस प्रकार हैं--- 
विदेश विभाग, रक्षा विभाग, अथ विभाग, कोश विभाग, 
न्याय विभाग, अ्रत्तरीय ( ]7/070 ) विभाग, डाक और तार 
विभाग, भेजन विभाग, मजदूर विभाग, उयोग ( [7008079 ) 
विभाग, और कालापानी विभाग (00870०7%/#0०॥) । मंत्रियों 
को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभा दोनों में बेठने का अधि- 
कार दे। वे बिल पेश कर सकते हैं ओर वहस भी 

'कर सकते हैं । 

राष्ट्र सभा जमन पालिमेंट की प्रथम सभा है। प्राचीन राष्ट्र 
सभा क॑ सहश इसमें शक्ति नहीं है। इसके सभ्यों की नियुक्ति 
- भी अब दूसरे ढंग से ही दोती है । प्रत्येक 
लोड ५) अपनी अपनी मंत्रिसभा में से एक 
( %७०॥४५४७४ ) न एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रतिनिधि के बार 
पर भेजवा है। प्रत्येक राष्ट्र उतने मंत्री भेज सकता है 
जितने “मत का उसका अधिकार है; और यह जनसंख्या 
पर निर्भर ह्ठै । प्रति १० 37?००० निवासियों पीछे एक 


म्निसभा 
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मत मिलता है। किंतु हर एक राष्ट्र को कस से कम एक 
संत अवश्य सिल्लता है, चाद्दे उसकी जनसंख्या दस लाख से 
कस क्यों न हो; और कोई राष्ट्र कुल सभ्यें के है से ज्यादा 
एक साथ नहों भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी 
ज्यादा क्‍यों न हो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिसित 
करने फे लिये उपाय है। प्रशिया के लिये केवल यही एक 
रुकावट नहीं है। प्रशिया के जितने मत प्राप्त हैं, उनमें से 
केवल आधे ही उसकी मंत्रिसभा फे मंत्रियों द्वारा गिने जायेंगे, 
बाक्ली आधे प्रशिया के ग्रतिं में बट जायेंगे । 

नवीन राष्ट्र सभा सें प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे दोष 
सिकाल दिए गए हैं। इसकी बैठक बहुधा जनता के लिये 
खुली हुई द्वोती हैं । सत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छाचुसार 
लिया जाता हैं। किसी राष्ट्र को कसेटियाँ बनाने का 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है । 

बहुधा अन्य देशों में राष्ट्र लभा का कार्य प्रतिनिधि सभा 
के विल्लें को देहराने, सुधारने और रोकने का हुआ करता 
है। परतु जर्मत राष्ट्रसभा का मुख्य कार्य ते प्रथम ही बित्च पेश 
करना है। मंचन्रिसभा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास 
सेजतोी है। फिर उसकी राय के साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि 
सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वयं कोई प्रस्ताव संत्रिसभा हो 
दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि सभा के खमत्ष रख दे । 
मंत्रिसभा अपनी राय के साथ उसे प्रतिनिधि खभा के सामसे 
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रख देती ह | किंतु राष्ट्र सभा की राज्यनियम बनाने का अ्धि- 
फार नहीं है। यह ते प्रतिनिधि सभा के ही अधिकार में है । 
राज्यनियम के लिये देने सभाभ्ों की सम्मति श्रावश्यक नहीं 
है। प्रतिनिधि: सभा द्वारा पास दो जाने पर उसे राष्ट्र सभा 
की सम्मति के लिये भेजे जाने की जरूरत नहीं है। बहुघा 
बह प्रधान के पास भेज दिया जाता है श्र उसके प्रकाशित 
करने पर १४ दिन बाद वह कार्य में लाया जावा है । किंतु, 
इसी बीच, राष्ट्र सभा को यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा 
के पास प्रपनी प्रसम्मति भेज दे । ऐसा करने पर वह्द राज्य- 
नियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज्ञ दिया जाता है । 
यदि देनों सभाश्रों की सम्मति एक नहीं हुई ते प्रधान उसे 
जनसम्भति के लिये भेज सकता है। यदि नहीं भेजे ते 
वह नियम राज्यनियम नहों वनता, बशरतें कि प्रतिनिधि सभा 
2 बहुमत से राष्ट्र सभा के विरोध को मानने के लिये तैयार 
न दहो। उस अवस्था में या ते प्रधान को उसे प्रकाशित करना 
पड़ता दे या जनसम्मति के लिये भेजना ही पड़ता है ! 
सन्‌ १८१८ फे पहले यह सभा पालिमेंट की श्रधिक 
शक्तिशाली सभा नहीं थी; परंतु नवीन शासनप्रणाली का 
इसे दो अधिक शक्तिशाली बनाने का 
प्रतनिधि समा त्ेय रहा है। इसकी ध्रवधि चार साल 
(स्ंणा४०्टट). है हे 
की होती है। इसके सभ्य चुनने का 


प्रत्येक बालिग ख्री-पुरुप को अधिकार है। निर्वाचन विलकुल 


( ११३ ) 


सीधा तथा गुप्त रीति से होता है और जनसंख्या के आधार 
पर द्वोता है। यदि चुनाव क्री विधि पर कुछ लिख दिया 
जाय ते अजुचित न होगा | 
संपूर्ण जर्मनी ३५ जिलों में विभक्त है। प्रत्येक जिला 
प्रति ६०,००० वोट देनेवालों के पीछे एक समय चुनता है। 
इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की कोई खास संख्या 
दिषप्ट नहीं है ओर न यही निद्िष्ट हे कि प्रत्येक जिले से 
कितसे प्रतिनिधि आवदेंगे । यह ते! वोट देने के समय आचे- 
वाले वोटरों की संख्या पर निभर है। प्रत्येक राजनीतिक 
दल अपने दल के कुछ उस्सेदवारों की एक सूची बनाता है । 
चह सूची जिल्लों के उस्मेदवारों की होती है। इस प्रकार की 
सच दलों की सूचियाँ सत देने के काडोँ पर छप जाती हैं और 
प्रत्येक सतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये अपना 
सत देता है। अलग अलग उस्सेदवार पर सत नहीं दिया 
जाता । जब सब सत दे चुकते हैं, तव यह देखा जाता है कि 
कितने कितने आदमियों ले किस किस सूची पर मत दिए हैं । 
फिर उनसें से ६०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि 
उम्र सूची में से निकाल लेते हैं। जैसे समसध्-वादियों कौ 
सूची के लिये चदि १,८२,००० सददाताओं ने सत दिए हैं, 
ते इस सूची सें से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि हो जायँगे । 
किंतु जे वोट इससें बचते हैं, उनका क्ष्या होता है ९ ये 
३९ जिले मिलाकर सात बड़े बड़े भागों में विभक्त हैं | प्रत्येक 


शा०--८ 
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भाग के बचे हुए वोट जोड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,००० 
से ऊपर श्रात्ा दै, ते उनमें से प्रति ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिस दल की सूचियों 
पर ६०,००० से ऊपर मत श्रारवेंगें, उस उस दल्ल के द्वी अन्लपात 
से प्रतिनिधि लिए जायेंगे । इन विभागों से बचनेत्राले वोटों 
फो। एक में जोड़ते हैं श्रार उसी तरह फिर ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेष बचता है ते। 
2०,००० से अधिक होने पर उस दल की एक घोट और 
मिलता दे । किंतु साथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार 
जाड़ने पर किसी दल को उस संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व 
नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने 
हुए प्रतिनिधियों की होगी | इससे यह स्पष्ट होगा. कि 
प्रत्येक दक्ष की झपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो जाता है। इस विधि का एक गुण यह भी है कि 
लोग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं । 

प्रतिनिधि सभा अपने नियम आप बनाती है और अपना 
अध्यक्ष भी खयं ही चुनवी है। इस सभा के सम्यों का 
वेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा 
की कई छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं जिनमें प्रतिनिधि सभा 
के प्रायः सब दल भ्रपनी अपनी प्रधानता से जगह पाते हैं। 
सब सुख्य सुख्य प्रस्ताव श्र बिल पहले इन कमेटियों में विचारे 
जाते हैं और इसके उपरांत रीशटैग तथा प्रतिनिधि सभा में उत 
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पर विचार होता है | बहुधा प्रतिनिधि सभा का सुख्य दल अलग 
से भी सुख्य सुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है और इनका 
निणेय कमेटी और प्रतिनिधि सभा में भी पास हे! जाता है । 

जर्मनी में दो प्रकार के न्यायालय हैं। एक तो थे जो 
साधारणत: न्याय करते हैं और दूसरे वे जे शासन संबंधों 
सासलों की देखभाल करते हैं। साधा- 
रण न्यायालयों में सबसे बड़ा सदर 
न्यायालय ( 8097०77७ 0007% ) है। उसी के नीचे सिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय न्‍्यायात्य हैं। सदर न्यायालय के 
अतिरिक्त दूसरा केंद्रीय न्यायालय नहीं है । 

जर्मन शासन-प्रणाज्षी की सबसे विचित्र बात यह है कि 
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आशिक 
शासन भी है । जिस प्रकार राजनीतिक 
... काये के लिये व्यवस्थापिका सभा है, उसी 
प्रकार आशथिक शासन के लिये भी राष्ट्लंघटन की एक 
आशिक समिति है । यह सत्य है कि इस समिति की उतनी 
शक्ति नहीं है जितनी राजनीतिक पालिमेंट की है; परंतु 
फिर भी अथे संवंधो राज्यनियमों के बनाने में और उनके शासन 
में इस समिति का वहुत हाथ दे । इस समिति की अधिकार 
है कि वह संत्रिसभा के पास किसी अर्थ संबंधी प्रस्ताव पर 
अपनी राय भेजे या खय॑ अधे संबंधों कोई प्रस्ताव ही सेजे । 
इसकी राय ओर प्रस्ताव संत्रिसभा प्रतिनिधि संभा के समक्ष 


स्यायारूय 


आधिक समिति 
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पंश फर देती ह। किसी निर्णय पर आने के पहले प्रतिनिधि 
सभा फा इस राय पर ध्यान देना श्रावश्यक है । प्रतिनिधि 
सभा की भी यदि कोई आर्थिक राज्यनियम बनाना दोता है, 
ते वह पहले उसे आधिक समिति के ही पास उसकी राग 
फे लिये भेजती है । 

ग्राजकल श्राधिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका 
निर्वाचन भो ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई 
स्थानीय मजदूर समितियाँ और मालिक समितियाँ हैं | शासन- 
पद्धति के प्रनुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा 
मालिक समितियाँ अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक 
जिला-मजदूर समिति और जिल्ला-मालिक समिति बनावेंगी | 
ये जिला समितियाँ संपूर्ण जर्मन राष्ट्र-संघटन की आर्थिक 
समिति 'के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगी । तात्पय 
यह कि राष्ट्र-संघटन की आधिक समिति में सजदूर जिल्ला 
समिति तथा मालिक जिल्ला समिति दोनों के प्रतिनिधि 
होंगे। यद्यपि सन्‌ १७१७ की शासन-प्रणाली ने इन 
समितियों की स्थापना की श्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिल्ला 
समितियां स्थापित नहीं हे। पाई हैं। अतः आर्थिक समिति 
में ग्राजजल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के 
ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों का रखने में राज्य 


ए्‌ 


की नीति यह है कि धीरे धोरे जर्मनी में साम्यवाद 
स्थापित हो जाय | 
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उपयुक्त वशन के उपरांत जमेनी के भिन्न भिन्न दलों का 
इतिहास भी लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्राट के 
जसाने में जसेती में बहुत से दल थे और 
ये दक्षिणीय ( ॥४४॥६ ) #और वामीय 
(7.४४) [के बीच में नरम गरम थे । बिल्कुल दक्षिण में श्रत्यंत 
सेकुचित ( 0 878पंशाड 00 (7078०"ए४7ए७४ ) दल्ल था । 
इनकी शक्ति देहाती जिल्नों के प्रतिनिधियों में थी। यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नद्दीं होती थी, तथापि इनसें एकता होने 
के कारण ये काफो शक्ति रखते थे। ये प्राचोन्र एकसत्तात्मक 
राज्य के कट्टर हमी थे। इनके बाद कुछ कम संकुचित 
विचारवालों का दल था। ये [फ७७ (॥008शएप0ंए७५ 
कहलाते थे । 

इनके बाद एक तीसरा दल था जे! मध्य ( 0808 ) 
ओर धासिक दल कहलाता था। ये रोमन केथेलिक मत के 
थे और इस दल्ल की उत्पत्ति विस्माक के समय में हुई थी, जन्र 
विस्मार्क ने रोमन केथेलिक सतवाल्ों का विरोध किया था | 
इनकी मुख्य शक्ति रुहर, ववेरिया तथा अन्य दक्षिणी 
राष्ट्रों में थी । 

वास भाग की ओर बढ़ते हुए सध्यम श्रेणी की जनता से 
शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार दल्वाले ( 7087688ाए९5 


जसेन दरूबंदी 


$£ संकुचित विचारवाले । 


श 


भ॑ उदार विचारवाले। 
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धाए. ंतणाएं ॥0७0)5 ) थे | अत में समश्वादियों 
( 300॥] 9०706 ) का दत्ष था जा लड़ाई के पहले 
सबसे ज्यादा वामीय श्रोर गरम था । प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
गें उपयुक्त छः: दत्त ही थे। किंतु सन्‌ १€१२ के निर्वाचन 
में धार्मिक दलवाले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता 
थी; संपृर्ण प्रतिनिधि सभा के सभयां सें इस दत्त की 
सेख्या | घी। राज्यकाये बीच के दलवालों के ही हाथ में 
धा। शासन कार्य में सन्‌ १८१४ के पहले किसी कट्टर 
समप्टिवादी की भाग नहीं मिलता था ! 

महासमर के समय जर्मनी में नया निर्वाचन नहीं हुश्रा | 
सन्‌ ११२ का ही निर्वाचन अंत त्तक चलता रहा। फिर 
सन्‌ १८१४ में शासन-प्रणाली निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि 
महासभा के लिये नया निर्वाचन हुआ । पुराने दल्ल नए नए 
माम रखकर पुनः सामने आए । किंतु इनके अतिरिक्त एक 
दल्ल श्रार उत्पन्न हुआ जो समष्टिवादियों से भी ज्यादा गरम 
घथा। यह स्वतंत्र साम्यवादियों ([70090000०ए#ई 8009[788) 
का दल था | जो दल्ष अधिक संकुचित विचार का नहीं था, 
वह उदार दलवालों से मिल गया। अ्रतः वीसर महासभा में 
भी छः: दल उपस्थित थे । शासन-पद्धति के निर्माण में बीच के 
दत्न भ्रापस में मिल गए और अत्यंत दक्षिणीय तथा अत्यंत 
चामीय ( 'ांणाशजंड धातवे फावेशु!णापैशां 800 ॑28 ३ 
इस संघटन से दूर रहे । प्राचीन जर्मन मह्दामंत्री ने, कैसर के 
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सम्राट पद छोड़ने पर, राज्य की बागडोर समष्टिवादियों के नेता 
एबटे के हाथ में दो थी । 
खन्‌ १७८२० सें तवील प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ | 
इससे भी समश्विादियों (800ंथो 7007००८७७ ) की बहु- 
संख्या घी। कुल सभ्यों में इनकी सेख्या ११२ थी; अधात्‌ 
है हिस्सा। सब्‌ १६२४ तक कई संत्रिससाएँ बनीं और टूटीं, 
परंतु इन पर इन मध्य दल्तों ही का कब्जा था | 
सई सन्‌ १७२४ सें फिर नया निर्वाचल हुआ | समष्टि- 

वादियों की शक्ति घट चली थी और दोनें ओर फे गरम दल- 
वालों की शक्ति चढ़ रही थी । किंतु निर्वाचल में फिर भी 
मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही । यद्यपि मध्य दलें 
के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अधिक न थी 
कि अन्य सब दलों का दवा रखती । इससे न ते गरस दल्त- 
वालों का ही कब्जा रह सकता था और न नरस दलवालें का 
ही। फल यह हुआ कि दिसंवर सन्‌ २€२४ सें पुनः नया 
निवाचन करना पड़ा । किंतु तो भो दोनों तरफ के गरम 
दलवालों की कुछ हार रही। फिर सी मध्य ओर नरस दल्त- 
वालों का अधिकार उचित रीति से नहीं जसने पाया घा। दक्षिण 
ओर के दल्तवाले सध्य दलवालों के मौके पर फाम नहीं देते 
थे। नतीजा यह हुआ कि कुछ काल तक ते मंत्रिसभा ही 
नहों रही; परंतु अत में अत्यंत संकुचित दल को ही मंत्रि- 
सभा में प्रधानता प्राप्त हुई। 


( १२० ) 
इससे स्पष्ट कि जर्मनी में संकुचित दलवालों का प्रभाव 
भीरें धीरे रढ़ता भरा रहा है। राष्ट्रसंघटन का प्रधान भी इसी 
दल फा हैे। इनकी नीति वही है जो प्राचीन जर्मन 
साम्राज्य को श्री। इनक पुरानी बातें भून्ती नहीं हैं और ये 
पुनः जमनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं श्रार महासमर में 
फी जर्मनी की द्वार का बदला लेना चाहते हैं। जर्मनी की 
प्रगति से ते ऐसा ही मालूम होता है कि शायद्‌ इस दत्त का 
जार पार बढ़े । अब ते कुछ ऐसी भी राय सामने आने लगी 
है कि वीमर शासन-प्रणाली में कुछ हेर फेर करना चाहिए | 
ऐसी दशा में जर्मनी का भविष्य क्‍या होवा है, सो 
देखना चाहिए | 
जर्मन राष्ट्र-संघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के 
बाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना 
राप्ट्री) शासन-प्रणाली मं आ। 8 दाता है सर जिस 
ह वता ही चुके है कि वीमर शासन-पद्धति 
के अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणात्ी 
निर्माण करने का भ्रधिकार दिया गया था श्रार यह भी आदेश 
किया गया था कि सब राष्ट्रों को प्रजा की प्रतिनिधि-खत्तात्मक 
शासन-प्रणाली ही वनानी होगी । इस मूल सिद्धांत का लेकर 
मिन्न भिन्न राष्ट्रों ने झ्पनी अ्रपनी शासन-प्रणाली निर्मित की । 
यद्यपि इनमें मूल बातें में. एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक 
दूसरे से वहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते: हें । 
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आजकल जसेनी सें स्वतंत्र नगरों को सिल्ञाकर कुल १८ 
राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबमें बड़े और सहत्त्वपूर्ण प्रशिया 
का ही वर्णत करेंगे । प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दे 
सभाओं की वनी हुई है--अत्तरंग सभा ( 8४7४6 ) और 
प्रतिनिधि सभा (,8788 )। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार 
व को द्वोती है और इसके सभ्य प्रत्येक वालिग स्लो पुरुष 
द्वारा, जनता के अलतुपात से और सीधे तार पर चुने जाते हैं । 
अंतरंग सभा सें प्रशिया के सिन्न भिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि आते 
हैं और ये भी जनसंख्या के अनुपात से ही द्वोते हैं। अतरंग 
सभा की अवधि निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्वा- 
चल के साथ हो बदलते हैं । 

राज्यनियम बनाने सें प्रायः दोनों सभाओं की सम्सति 
होनी चाहिए; किंतु प्रतिनिधि सभा के फिर भी अतरंग सभा की 
अपेक्ता अधिक अधिकार प्राप्त हैं । यदि अतरंग सभा द्वारा रद्द 
किया हुआ कोई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा ३ चहुमत से पास कर 
दे दे वह राज्यनियम दे जाता है। किंतु धन संबंधी विषयों 
सें प्रतिनिधि सभा अतरंग सभा के विरुद्ध इस तरह नहीं जा 
सकती, यदि अतरंग सभा को मंत्रिससा की सस्मति प्राप्त हो । 
इसके अतिरिक्त जनता की सी राज्यनियस के लिये प्रस्ताव 
करने का और जनसस्सति देने का अधिकार है; परंतु आय- 
ज्यय संबंधी, कर संबंधी और राज्यसेवकों के वेतन से संचंघ रखने- 
चाले विपयों में जनता को जनसस्मति का अधिकार नहों है । 


( १२२ 
प्रशिया का राजकीय भश्रध्यक्ष काई प्रधान नहीं है। राज्य 
का सारा भार संत्रिसभा दी पर है। इस सभा के सिर पर 
प्राइममिनिस्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त किया जाता दै और वह फिर अपनी मंत्रिसभा 
तैयार करता है | मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी रहना पढ़ता दवे। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री 
प्रतिनिधि सभा फे कुल सभ्यों फे आधे से ज्यादा मत के विना 
निकाला नहीं जा सकता | अ्रेतरंग सभा ओर प्रतिनिधि सभा 
फे सभापतियें की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
फी बरखात्त भी कर सकता है | 
प्रशियन लार्ड सभा के सभ्य प्राय: बड़े बड़े राज्याधिकारी, 
तास्लुकंदार, राजबंशीय लोग तथा श्रन्य इसी प्रकार के राज्य 
5 द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे | 
30335 तीस वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था-- 
वाले ही ज्ञा्ड सभा की सभ्य बन सकते थे | १८<७ में इस 
सभा के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थी। इनमें से १०० 
के लगभग ताल्लुकंदार थे श्रौर १०० ही वाल्खुकेदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। सारांश यह कि लार्ड सभा के 
अधिक सभ्य प्राय: ताल्‍लुकेदारों में से ही आते थे | ये लोग 
राज्य के अतिशय भक्त होते थें और उन्हें देश में बहुत सुधार 
भी पसंद नहीं था। आय-ब्यय संबंधी बजट तथा इससे संबंध 
रखनेवाले अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में 
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ही पास होते थे तथा वहाँ से पास द्वोकर त्ञाडे सभा सें सेजे 
जाते थे। लार्ड सभा का उन प्रस्तावों में सुधार का अधि- 
कार प्राप्त नहीं था । लार्ड सभा जो कुछ नियमालुसार कर 
सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे। परंतु वास्तव में लाडे सभा के सभ्य उन प्रस्तावों सें बड़ी 
स्वतंत्रता से काट-छाँट करते थे । 


पाँचवाँ परिच्छेद 

अमेरिका के संयुक्त-राज्य 
अ्रमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संघटनात्मक राज्य का 
एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते'हैं। इस राष्ट्रसंघटन में 
प्रनेक खतंत्र राष्ट्र है जिन्हें अपने अपने राष्ट्रों के शासन में 
पृर्ठ प्रधिकार है । परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर 
एक ब्हत्‌ राष्ट्र-सेंघटन कर लिया है और सब राष्ट्रों के वाह्म 
शासन के लिये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है । इस 

शासन-पद्धति का झारम्भ सन्‌ १७८७ इंस्वी में हुआ था । 
इस शासन-पद्धति का मुख्य अंग इसकी जातीय सभा 
( 007987088 ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य 
फे नियम वनाए जाते हैं। इस सभा के दे भाग हैं--( १ ) 

राष्ट्र सभा और ( २ ) प्रतिनिधि सभा । 

प्रमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 
की राष्ट्र सभाओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान देने योग्य है। 
हे महाशय ब्राइस की सम्मति में ते अ्रसेरि- 
40 हक पे कन शासन-पद्धति फे निर्माताओं की बुद्धि 

90786, कक 
की यह अनुपम तथा अद्भुत कृति है । 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका की राष्ट्र सभा 
ने ग्रपना काये बहुत कुछ सफलता से किया है। अमेरिकन 
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शासन-पद्धति की ठृतीय धारा में लिखा हुआ है-- असे- 
रिका की राष्ट्र सभा में प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की ओर से दे। 
सथ्यों का आना आवश्यक है। इन सभ्यों को उस राष्ट्र के 
नियम-निर्माताओं तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने । 
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य का एक से अधिक सम्म्ति देने का 
अधिकार नहीं होगा ।” शझागे चल्नकर उसी शासन-पद्धति 
में यह भी लिखा हुआ है--राष्ट्र समा के समभ्यों का 
एक तिद्दाई भाग प्रति दूसरे वर्ष बदलता रहेगा। ३० वर्ष 
से न्‍्यूत अवस्थावाले, अमेरिका सें न रहनेवाले तथा भिन्न 
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति के राष्ट्र समा का सभ्य चुनकर 
नहीं भेजा जा सकता !? 

यहाँ पर यह एक वात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि अमेरिकन शासन-पद्धति के निर्माताओं का राष्ट्र सभा 
के निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को सेजना न था । 
उसका जे कुछ विचार था, बह यह था कि इससें भिन्न सिन्न 
राष्ट्रों के नियस-निर्माताओं तथा शासकीं के ही प्रतिनिधि 
आचें। असेरिका को राजनीतिक प्रवंध तथा शासन में वहाँ 
को राष्ट्र सभा ही सुख्य है। सिन्न मिन्न राष्ट्रों की जनता ने 
चिरकाल से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से 
करना प्रारंभ कर दिया है कि वह उनके अभीष्ट व्यक्ति की 
दी राष्ट्र सभा सें सभ्य के तौर पर चुनकर सेजा करे। इस 
प्रकार शासन-पद्धते के निमोताओं का उद्देश्य सर्चधा 
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भंग किया गया दै और अब उसका कुछ भी ध्यान रखकर 
फार्य हीं किया जाता | 

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
वह सर्वदा स्थिर रद्दती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, तथापि सभ्यों से वह कभी 
रिक्त नहीं द्वोती; दे तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान 
रहते हैं । इस प्रकार यथ्पि अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्य 
बदलते रद्दते हूँ, परंतु वह खय॑ स्थिर रहती है । 

प्रमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्रससंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों को 
सभ्य भेजने का समान अधिकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोठे प्रमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा 
में जनसंख्या फे भ्रतुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूर्या राष्ट्रों के समाच अधि- 
कार होने से बड़े राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में श्रधिक सभ्यों को 
भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में असम हैं । 

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवल २६ ही सभ्य थे, 
परंतु आजकत्ल 5० हैं। संसार के अन्य सभ्य देशों की अपेक्षा 
धमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या बहुत ही कम प्रतीत 
होती है ! यह नीचे लिखे व्योरे से विलकुल्न स्पष्ट हो जायगा। 

देश सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्र सभा ० 
अँंगरेजी लाडे सभा ७४० 
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देश ख्भ्य 
फरांसीसी लाड॑ सभा ३१४ 
कनाडा की ,, ,, रद 


छ 


प्रास्ट्रेलिय की ,, ,, . ३४६ 
अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों फी सेखुया का न्यून होना 
उसके लिये अ्रच्छा द्वी है। इससे संघटन का कारये वहुत दी 
अच्छी तरह से किया जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्र सभा 
के तीन प्रकार के कारये कहे जा सकते हैं--( १ ) नियम 
संबंधी, ( २ ) न्याय संबंधी और ( ३) शासन संबंधी । 
राष्ट्र सभा की नियासक शक्ति आय-व्यय के प्रह्टतावों का 
छेड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई है। कर संबंधी 
प्रस्तावों का छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं 
में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का 
प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा भारी दाथ है। आयज्यय 
संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में द्वी पहले पेश हो सकते हैं 
तथा फिर राष्ट्र सभा में जाते हैं। इस प्रस्तावों में भी राष्ट्र 
सभा के सभ्य पर््यप्त काट छाँट करने में स्वतंत्र हैं। यदि 
दोनें ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे 
देनें ही उसे पास करने में सन्नद्ध न है, ते उस दशा में 
राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परस्पर सिल्लकर एक नवीन 
उपसमसिति बनाती हैं। उपसमिति जो निर्णय दे, वही निर्णय 
दोनों सभाएँ उस विवादास्पद प्रस्ताव के विषय में मान लेती 


है. 


जड़ 


ह। अस्ताव जब तक देोनें सभाओ्रों में पास ने हो ले, तब तक 
प्रधान के पास नद्दी भेजा जाता । प्रस्ताव खोक्त करना या 
ने करना प्रधान के हाथ म॑ है । पर॑तु यदि £ स्म्मति से 
जातीय सभा की देने सभाएँ' उस प्रस्ताव को पुन: पास कर 
दें, ते। वह्द प्रस्ताव बिना प्रधान की स्वीकृति के ही राज्यनियम 
है जाता दे | यदि सभाश्रों के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हो सके ता बह छोड़ा नहीं जाता । अगले अधिवेशन 
में उस पर पुनः विचार होता है तथा यदि उसे पास करना 
ह्ेता हैं ता पास कर दिया जाता दै। 
श्रमेरिकन राष्ट्र सभा अँगरेजी ला्ड सभा के सच्दश न्याय 

का कार्य भी करती है। शासन-पद्धति की पहली और दूसरी, 
नियमधारा फे अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में किसी को 
अ्रपराधी' ठद्दराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के अपराध का 
न्याय करना राष्ट्र सभा के हाथ में है। जब अमेरिका के 
प्रधान पर मुकदमा खड़ा दवा, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही 
' राष्ट्र सभा में प्रधान का पद अ्र्देण करता है, जो श्रायः अमे- 
रिफ्का का उपप्रधान भी होता है! राष्ट्र सभा ने न्याय सभा 
के रूप में अभी तक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया है 
यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश 

बडे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राइविवाक ही हुआ करते हैं। यह ते 
हुआ राष्ट्र लमा का न्याय संबंधी कार्य; अब हम उसके 
शासन संबंधी काय पर कुछ लिखेंगे | ' 


( १्र८5 ) 

राजदूत, सुख्य न्‍्यायाघीश, मंत्रो तथा राष्ट्रसंघटन के अन्य 
अधिकारियों को नियव करने सें राष्ट्र सभा प्रधान का हाथ 
बेंटाती है। प्राय: प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसभा के सरभ्यो 
को राष्ट्र सभा विना किसी प्रकार के बोलने चालने के 
स्वोकृत कर लेती है। यह एक रीति सी वन गई है और 
राष्ट्र सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐप्ता करना ही डचित 

क्योंकि मंत्रिलसा के सभ्यों का उत्तरदायित्व जहाँ प्रधान 

पर है, वहाँ उसी के द्वारा उनका चुनाव भी आवश्यक है । 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों हल नियत करने सें राष्ट्र 
सभा की खोकृति आवश्यक है, परंतु यहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने 
प्रधान को हो वहुत कुछ खतंत्रता दो है। वे अधिकारी ये 
हं---(१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्‍्यायाघोश, (३) मिन्न मिन्न 
विभागों के मुख्य अधिकारी, (४) नोौसेनाधिपति, (५) स्थलसेना- 
घिपति इत्यादि ! राष्ट्र सभा प्रायः भिन्न मिंन्न राष्ट्रों के अधि- 
कारियां का नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाली 
प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे, 
परंतु यह अधिकार अभी तक उसी के ह्वाथ सें है, प्रधान उसे 
अपने हाथ में न ले सका । अन्य छोटे छोटे अधिकारियों 
का भी या तो प्रधान हो नियत करता है या राज्यनियस 
समिति' ((0पराएं5 0१ 4989) नियत करती ह्ठ [0 5. 

राष्ट्र सभा तधा प्रधान का उपरिलिखित कायों में सम्सि- 
लित अधिकार शासन काये में तथा राजकीय प्रदंध में विलंद 

शा०-- 
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प्रवश्य करवाता है। आरस्म में प्रधान पर राष्ट्र सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हो 
सके । कुछ भी हा, अधिकारियों के नियत करने में 
राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियां 

ई, थे स्पष्ट ही हैं, उनका छिपाया नहीं जा सकता | 
विदेशों फे साथ सेधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र 
सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है । शासन-पद्धति के निर्माताओं 
फे काल में राष्ट्र सभा के सभ्य केवल २६ ही थे | उछः समय 
वह एक छोटी सी गुप्त सभा का कार्य भले प्रकार से कर सकती 
घी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः 
विदेशी संधि फा विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में दोनों के 
हाथ में सम्मिलित सैर पर होता श्रत्यंत हानिकारक है । 
यदि अमेरिका की स्थिति भी युरापीय देशों फे सहृश होती 
ते इसका सुधार शीघ्र ही करना पड़ता | दैवी घटना से 
अ्रमेरिफा युद्ध आदि फे झूगड़ों से अभी वहुत दूर है; अतः 
उसकी अभी तक इसमें परिवतेन करने की आवश्यकता का 

अनुभव नहीं हुआ है । 
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राष्ट्र के प्रति- 
निधि नहीं होते, अपितु अमेरिकन जनता की श्लार से चे 
गा जाग चुने जाते हैं । भिन्न मिन्न राष्ट्रों 
प्रतिनिधि सभा 8 3000 2 

को उनकी जनसंख्या के अनुसार सभ्य 


भेजने का अधिकार मिला हुआ है। आरंभ में जातीय सभा 
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ने जनसंख्या के अनुसार जितने सभ्य नियव किए थे, उनकी 
सेख्या ६४ घी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह भ्रजुपात बदल 
गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी वदल गई है । आजकल 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ४३५४ हैं और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
का अनुपात भी १:२३०००० है। कई लोगों की ते। यह 
राय है कि प्रतिनिधि समा की संख्या अब अपनी हद तक पहुँच 
गई है और अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए | अमेरिका 
में दसवें वे गणना की जाती है और उसी गणना के अनुसार 
दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती है । प्रतिनिधि सभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८८२, 9, 5६ ) में ही चुनाव हुआ करता हे । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने के लिये 
निम्नलिखित वातों का किसी व्यक्ति में द्वाता आवश्यक हैं । 

( १ ) अवस्था पचीस वर्ष से कम न हो । 

( २) सात वर्ष से अमेरिका का नागरिक हे | 

( ३ ) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हो जिसकी 
ओए से वह चुना गया हो। 

प्रतिनिधि सभा के समय प्रायः दे। वर्ष के लिये हो चुने 
जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों फे सदश इनका चुनाव नहों 
हवा । इसका परिणाम यह द्वोता दै कि प्रति द्वितीय वर्ष 
संपूर्ण प्रतिनिधि सभा नवीन रूप से चुनी जाती है । 
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राष्ट्रसभा क॑ शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वह एक 
प्रकार से स्थिर फट्दी जाती है, क्ग्रेंकि उसके : सभ्य सदा ही 
विद्यमान रहते हैं । परंतु अ्रमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि 
सभा के अनुसार दो राष्ट्र सभा भो बदलती हुई ही गिनी जाती 
| दृष्टांत के तार पर १८८४०--४७ की जातीय सभा के 
प्रधिवेशन का ५४ वॉ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसलिये 
कि उस समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वाँ अधिवेशन था । 

प्रमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लिये काई विशेष गुण 
नियत नहीं किया हैं। जातीय सभा का यद्द निर्णय है कि 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीय शासन के लिये जो जो व्यक्ति 
राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सम्यें के चुनने के अधिकारी हो सकते हैं । 

सारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव 
में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही लगते हैं, 
न कि राष्टर-संघटन के। 

प्रतिनिधि सभा के समभयों के चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
वर्ष की अ्रवस्था के घीच के ही व्यक्ति आते हैं। जब ४० वीं 
जातीय सभा का निरीक्षण किया गया था, तव सालूम हुआ 
था कि उसमें लगभग 3 सभ्य वकील तथा बैरिस्टर थे। इसी 
प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या छुलछ 
सम्यों की 3 ही थी । वकीलों तथा वैरिस्टरों से उवरकर 
अमेरिकन जातीय सभाओं में व्यापारियों. तथा व्यवसायियों 
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की संख्या हुआ करती है। परंतु यहाँ पर यद्द न भूलना 
चाहिए कि अमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते 
ओर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति भी इसके 
सभ्य नहीं बनते, क्योंकि उनकी इतना समय नहों होता कि वे 
अपना काम छेड़कर देश को राजनीति सें भाग ले सके । ' 
प्रतिनिधि सभा सें सी राष्ट्र सभा के सदश अपने ही 
नियम हैं। प्रायः प्रतिनिधि सभा को अपनी उपसमितियों 
के लिये भी नियम वनाने पड़ते हैं । प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
इतने अधिक होते हैं कि किसी कार्य का उनके द्वारा होना 
कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण काये 
उपसमितियों द्वारा द्वी करवाती है। उपसमितियों के सभ्यों 
फा चुनाव एकसात्न प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ से 
है; ओर यही एक काये है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समझो ज्ञाती 
चहै। प्रतिनिधि सभा की डपसमसितियों की शक्ति अपने अपने 
काये सें बड़ी भारी है; झलौर यह क्‍यों? इसी लिये कि 
उपससितियों के द्वाथ में ही प्रतितिधि सभा ने अपनी 
लगभग संपूर्ण शक्ति वाँट दो है। राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या 
में घेड़े होते हैं, परत: वे अपनी उपससितियों के वार्षिक विव- 
रण को पूर्ण तैर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान 
+ पर उससें सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा अपनी 
अपनो उपसमितियों के वाषिक विवरण कली इस प्रकार 
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प्रालोचना नहीं फर सकती; क्योंकि उसके सभ्यों की संख्या 
श्रद्ठुत श्रधिक है । श्रभी हमने यद्द दिखाया है कि किस प्रकार 
उपसमितियों| के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली 
गई है। यहां पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्ति की कितनी शअ्रधिक शक्ति होगी जे। एकमात्र 
इन उपसमितियों के सभ्याों का चुननेवाला हो। प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये अनुपमंय है । इसके 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जो विक्षोम होता है, वह 
देखने लायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान का आप ही 
चुनती दे तथा उसे 'प्रधान! क॑ स्थान पर अगरेज़ों प्रतिनिधि- 
सभा के सहृश प्रवक्ता! ( 860६४ ) का नास देती 
हैं। कुछ भी हो, शँगरेजी तथा अमेरिकन प्रवक्ता में 
ग्राकाश पाताल का अत्तर होता है । 

अँगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुणय॒'“निष्पक्षता” होता है। 
यद्यपि वह भी किसी न किसी दल्त की ओर से ह्वी चुना जाता 
है, परंतु ज्योंही वह बेंच से उठकर प्रधान का पद म्रहय करता 
है, उसी समय वह दल्ल संबंधी वंधरनों को छोड़कर सबका एक 
ही दृष्टि से. देखने लगवा है । चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे 
शत्र दो, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक से हैं 
अँगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा अधिकार पर्याप्त 
होता है, परंतु वह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज-+ 
नीतिक शक्ति नहीं है । यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी 
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एक दल को प्रवत्नता दे सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता, 
क्योंकि इईँगलेंड में आरंभ से ही ऐसा चला आया है। 
परंतु अमेरिकन प्रवक्ता? को ते! पक्षपात की मूर्ति कह्दा 
जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनाता है, उनमें अपने मित्रों तथा अपने दल्लवालों को 
ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिक्रन 
प्रवक्ता ही चुना करता है। इस काये में यद्यपि उसे पर्याप्त 
परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति 
के साथ थे वाते' रहा द्वी करती हैं। असेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अगरेजी मद्दामंत्री से उपमा दीं जा सकती है। 
दोनों को अपनी अपनी समितियों के बनाने में समान चिंताओं 
का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता फी शक्ति 
तथा मुख्यता इसी से समझी जा सकती है कि उसका वेतन 
१६०० पाउंड है जे कि अमेरिका जेसे देश में चहुत ही अ्रधिक 
समझा जाता है| प्रवक्ता मानव तथा दर्ज में उपप्रधान के नीचे 
तथा मुख्य न्यायाधीश के तुल्य समझता जाता है । 
यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किसी प्रस्ताव के 
राज्यनियस बनने के लिये दोनों सभाओं की स्वीकृति और 
दम गक के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
है। यदि प्रधान हस्ताक्षर न करे 
तथा प्रस्ताव को सभाओं के पास लौटा दे और सभाएँ 
पुनः उसी प्रस्ताव को झपने सभ्यों कौ 5 सस्मति से 
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पास करें ते धद्द बिना किसी प्रधान कं हस्ताक्षर के 
राज्यनियम बन जाता है । 
प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौंटा देना 
प्रावश्यक दे । यदि वह इन दिलनें के अंदर न लौटा दे ते 
वह्दी प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ समझा जाता है। श्रमें- 
रिका में सभा के कार्य को प्रारंभ करने के लिये भ्राधे सभ्यों 
का प्रारंभ से अत तक होना आवश्यक है। इँगलेंड में जहाँ 
प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका कार्य प्रारंभ 
फरने के लिये ४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया 
हैँ। प्रमेरिका में आयव्यय संवंधी प्रस्ताव को छोड़कर कोई 
प्रत्ताध किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रति- 
निधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उन्तकी वार्षिक संख्या 
लगभग १०००० फे है। यह संख्या वहुत ही अधिक है । 
प्रमेरिका की शासन पद्धति फे अनुसार शासन की संपृर्ण 
शक्ति प्रधान के द्वाथ में है। परंतु एक व्यक्ति यद्द कार्य 
कैसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान 
मी क ते बहुत से विभागों के मुख्य सुख्य 
अधिकारियों का नियत करता है तथा उनकी सहायता 
से संपूर्ण श्रमेरिका का शासन करता है। उपग्रधान के 
काई विशेष अधिकार हो नहों हैं। वह ते। प्रधान 
की ' अनुपस्थिति में ही कार्य करता है प्लौर वैसे उसका 


सद्दायक होता है । 
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जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैं। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ सें सीधे 
सैर पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र को जितने सभ्य जातीय सभाओं के लिये 
चुनने पड़ते हैं, उतने ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के 
लिये अलग चुनने पड़ते हैं 

शासन-पद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान फे 
चुनाव में उद्देश्य यद्द था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी खस्मति 
द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्राय: आजकल ऐसा नहों 
होता । प्रधान के चुनाव में भी भिन्न सिन्न दलों का हाथ है। 

अमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में 
बने हुए नागरिक को छोड़कर अन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है। ३५ वर्ष से न्‍्यून अवस्था के व्यक्ति को 
प्रधान का पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। १४ वर्षों 
से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता । 

प्रधान के अमेरिका के शासक के तार पर निम्नलिखित 
'काय कहे जा सकते हैं--- 

(१) अमेरिका फे काये पर वुलाई हुई राष्ट्रीय सेना फे स्थल 
'तथा नौसेना के मुख्य जातीय सेनापति का पद भ्रहण करना ! 

(२) राष्ट्र सभा की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य 
मुख्य शासक, सुख्य न्यायाधीश तथा मिन्न भिन्न राजकीय 
पविभागों के उच्च अधिकारियों कला नियत करना । 
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(३) राष्ट्सभा के | सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना । 

(४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडिव व्यक्ति का छोड़कर अन्य 
व्यक्तियों के अपराध क्षमा कर सकना | 

(7) आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाश्रों का इकट्ठा 
ग्रधिवेशन घुलाना | 

(६) जा प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हा, उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पास पुनर्विचार 
के लिये उसे लौटा देना। यदि जातीय सभा के 3 सभ्य 
उसे पुनः पास कर दे! ते वह राज्यनियम बन जावा है 
पहले हो लिखा जा चुका दे 

(७) जातीय सभा की संपूर्ण राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलात रहना । 

(८) अमेरिकन राज्याधिकारियों को काये सुपुर्द करना । 

(<) विदेशी दृतों का खागत करना । 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियर्मा का 
संचालन विश्वासपूर्वक उचित रीति से हो रहा है या नहीं । 

इन सब उपरिलिखित अधिकारों तथा कत्तेव्यों का हम 
चार विभागों में वाँट सकते हैं । 

(१ ) विदेशियों से संबद्ध कायों का अधिकार | 

(२ ) ग्ंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार । 

(३ ) नियामक अधिकार । 
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( ४ ) अधिकारियों को नियत करने के संवंध में अधिकार । 

अब हम इनमें से एक एक का प्थक प्रथक विचार करेंगे! 

अमेरिका सें विदेशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान होता, 
यदि अमेरिका भी युराप जैसे देशों की तरह भिन्न मिन्न शक्ति- 
शाली विरोधी राष्ट्रों के वचीच में पढ़ा 
होता । अमेरिका युराप से दूर 
युराप के विक्षोभों का अमेरिका पर बहु 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा सें विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनकी। 
विशेष ज्ञति नहीं हुई है। प्रधान युद्ध की उद्धोषणा नहीं कर 
सकता, क्‍योंकि यह काये जातीय सभा का है। पर इसमें 
संदद्द नहीं कि प्रमेरिका का प्रधान यदि चाह ते बह राज- 
फाये इस प्रकार चलावे जिससे जात्तीय सभा के लिये यह 
श्रावश्यक हो जाय कि वह युद्ध को उद्धोषणा करे। शएछए 
में प्रधान पालक ने ऐसा किया भी था । प्रतिनिधि सभा का 
यथपि राजनीति में केई प्रद्मल्त हस्तक्षेप नहीं है, तथापि अपनी 
सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव मिन्न भिन्न राजनीतियों के दिपय 
में पास करती रहती है प्लोर कई बार राष्ट्र सभा का भी अपने 
प्रस्तावों में सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करती है । यह 
तभी होता है जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष चल्ष देना हेपतता 
है। परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने फे लिये वाध्य नहीं है 
ओऔर प्राय: वह इन प्रस्तावों को अवद्देलना हो किया करता है। 
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प्रतिनिधि सभा उपरित्िखित प्रकार से प्रधान को प्रभा- 
वान्वित नहीं कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसे 
'पप्रपन्नी इच्छाओं पर चश्नने के लिये वाध्य भी कर सकती 
हें। व्यापार-व्यवश्ताय की संधि तथा आयव्यय संबंधी 
विपयें में प्रधान प्रतिनिधि सभा के वंधन में है। श्राघुनिक 
युद्धों में धन की कितनी आवश्यकता होती है, यद्ध किसी से 
छिपा नहीं है । प्रधान युद्ध उद्धोपित कर ही नहीं सकता 
जब्र तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए आदि की उसे सहायता देना 
स्त्रीक्ष न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र सभा 
तथा प्रत्तिनिधि सभा के बंधन में है, वहाँ स्वतंत्र भी है । प्रति- 
निधि सभा की शक्ति से वह वाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे 
बहुत सी बाते स्व॒तंत्र तौर पर करने देती है । 
शांति काल में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं । 
यह इसलिये कि प्राय: भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रबंध तथा 
शासन करने में बहुत कुछ खतंत्र हैं| 
हा 0 रह 228 “तन रु युद्ध का में, विशेषतः दैशिक 
22208 युद्ध (ठांणं! ज्) में प्रधान की शक्ति 
अनंत सीमा तक बढ़ जाती है । युद्ध के काल में वह स्थल्न- 
सेना तथा नौसेना का सुख्य सेनांपति होता है और राष्ट्र की 
संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में कर सकता है। यदि जातीय 
सभा चाहे ते। उसे उस विपत्काल में अनंत शक्तिशाली ओऔर 
एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति 
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से प्रधान राष्ट्रसंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अंतरीच विद्रोह 
दसन कर सकता है; ओर प्रधान के भय से इस प्रकार की 
घटनाएं प्रायः होती भी नहीं हैं 

श्रमेरिका का , प्रधान दोनों जातीय सभाओं में से किसी 
सभा का सभ्य नहीं हो सकता! वह ते खर्च जनता 
का एक अधिकारी है । जनता ने उसे 
नियासक शक्ति की वबुराइयों से अपसे 
आपकी बचाने के लिये नियत किया हे तथा साथ ही उसे 
यह अधिकार भी दिया है कि वह जिस प्रस्ताव की चाहे, 
बिल्कुल पास ही न करे । न अमेरिका क्वा प्रधान और न 
उसके अधिकारी सभाओं में एक भी प्रस्ताव पेश कर सकते 
यांकि वे सभाओं के सभ्य द्वी नहीं होते | 
शासन-पद्धति के निमाताओं ने राज्याधिकारियों को नियत 
करना प्रधान के हाथ में दिया है ओर इस प्रवल्ल शक्ति का 
वह दुरुपयेग न कर सके, अतः उस पर 
राष्ट्र सभा को स्वीकृति रूपी कैद भी लगा 
दी है। प्रधान जॉनसन का छोड़कर 
प्रन्य किसी प्रधान से राष्ट्र सभा का इस विषय में प्राय: 
झगड़ा नहीं हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए वड़े बड़े 
धधिकारियाों की सभा को हम प्रधान की मसंत्िसभा कह 
सकते हैं। एक वार राष्ट्र सभा की स्वीकृति से नंत्रियां को 
नियत करके प्रधान उन्हें पदच्युत भी कर सकता दे या नहीं 


(३) नियासक अधिकार 


(८॥ 


रा श्र 


(४) अधिकारियों की 
नियुक्ति संबंधी अधिकार 


( १४२ ) 
इस विपय पर चिरकाल से विवाद चल रहा है। परंतु 
बहुत से विद्वानों फी सम्म्ति यही है कि वह ऐसा कर 
सकता दे। श्रमेरिका के राजकीय विभाग तथा उनके 
प्रधिकारी निम्नलिखित हैं--- 


विभाग मंत्री 
( १)राष्ट्रविभाय ..,. ... ... राष्ट्सचिव 
( २ ) कप विभाग ( खजाने का विभाग ) कोप ? 
(३ )थयुद्ध विभाग... ... - ... बुद्ध » 
( ४ ) नी विभाग 3 2 7 सो, श 
(५ ) न्याय विभाग... ... ... न्याय ? 
(६ ) ठाक तार विभाग ,.. . ... ... डाक तार” 


( ७ ) अंतरीय विभाग ( गृहप्रवंध विभाग ) अवतरीय ? 
(८) कृषि विभाग...  ... -- ऊँषि ? 

पझ्राजकल प्राय: यह प्रश्न सर्वत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्‍यों नहीं ग्रहण 
फरते, जब कि प्रधान की शक्ति तथा उसका मान भी 
बहुत ही श्रधिक है। महाशय ब्राइ्स की सम्सति सें 
इसके कारण ये हैं-- 

(१) पहला कारण ते यह है कि श्रमेरिका में बड़े बढ़े 
योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं 
करते जितना कि ईँंगलेंड वधा ध्रन्य युरापीय जातियों में । 
यह क्यों ? यह इसी लिये कि अमेरिका के बड़े बड़े योग्य 
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पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना 
राजनीतिक कार्यो सें नहीं । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान पद 
ग्रहण करने का अवसर कम सिलता है । 

(३ ) तीसरा क्वारण यह भी कहा जा सकता दै कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों फे शत्रु भी पर्याप्त हो द्वोते हैं। 
सध्यम श्रेणी फे व्यक्तियों के शन्नु ते अधिक नहीं होते, 
परंतु मित्र अवश्य अधिक होते हैं । 


छठा परिच्छेद 
स्विद्जलेड 

खिट्जलैंड संपूर्ण युराप का खर्ग कहा जा सकता है। उच्च 
पर्वतमालिका पर स्थित सिसू जनता जिस स्वतंत्रता देवी का 
ठुग्घपान कर रही है, वह भन्‍्य देशों की 
जनता से बहुत दूर है। स्विटृज- 
लैंठ में किसी एक जाति का निवास नहीं है। वह भिन्न 
भिन्न जातियों फ व्यक्तियों की निवासभूमि है। द्वाज्ञ की 
मनुष्य-गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश से २०८३०७७ 
जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १५५१३० इटेलियन तथा 
2८३५७ रोमन भाषाभाषपी जनें का निवास है। यदि बांधवता 
व्या जातीयता की मिन्नवा ही स्विसू जनता में होती 
तब भी काई बात थी | उसमें घस की भिन्नता भी पयाप्ति है | 
इसका कारण यह है कि स्विट्जलेंड के पव॑तीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युराप के धार्मिक परिवर्त्तनों तथा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका परिणास यह है कि 
उस स्थान के निवासी कैथेलिक धर्म के ही कट्टर पक्तपाती 
हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्जलड की तराई के ल्लोग 
पूर्ण प्रोटेस्टेंट भी हैं । इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
है कि स्विट्जलैंड में जहां प्रोटेस्टेंड मे हैं, वहाँ कैथेलिकों की 


राष्ट्रसंघटन का उछूच 
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संख्याई ही है। घर्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सर्वधा 
विभिन्न स्विल जनता सें काल सी 'शासन-पद्धतिः उपयुक्त दो 
सकती है ९ यह प्रश्न स्वभावत:ः ही चित्त सें उपस्थित होता है। 
इसका समाधान करने से पूर्व हम स्विट्जलेंड फे राजनीतिक 
परिवर्त्तन पर ही पहले कुछ लिख देना आवश्यक समसते हैं | 

स्विट्जलेंड में सच १३०४ में ही वे परिवत्तन आरंभ हो 
गए थे जिन्होंने वत्तेसान कालीन झआाश्चयप्रद, विचित्र स्विस 
शांसन-पद्धति को जन्म दिया है। उन दिलों में लूसने सरो- 
वर के तटस्थ सक्वीज, पूरी तथा अंतर्वेंडन के प्रांतों ने सम्राट्‌ 
हेनरी सप्तम से खतंत्रता संबंधो कई अधिकार प्राप्त कर 
लिए थे । १३ वीं सदी के मध्य में ही ये सबके स्व प्रांत 
परस्पर मिल गए थे और यह तत्कालीन स्विस राष्ट्र-संघटन 
ही वत्तमान कालीन स्विस राष्ट्रसंघटन का जन्मदाता कहा 
जा सकता है। समय समय पर इस राष्ट्र-संघटनः सें 
जहाँ अन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी 
बहुत ही घढ़ गई। विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन 
से स्वतः लाभ उठाने की इच्छा से उसमें अपनी सेना भेजी 
तथा तत्कालीन फरासीसी शासन-पद्धति के अनुसार ही बहाँ 
फी शासन-पद्धति भी कर दी झौर अपने साथ उसका घनिष्ठ 
संबंध जेड़ने का यत्न भो किया। सन्‌ १८१४ में ज्योंही फ्रांस 
को शक्ति स्विट्जरलैंड से हटी, द्योंही वहाँ की शासन-पद्धति सें 
परिवत्तेन होना प्रारंभ हुआ । राष्ट्र-संघटन फे संपूर्ण राष्ट्र 

शा०--१ ० 
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फरासीसी शासन-पद्धति से बहुत ही श्रधिक असंतुष्ट थे, अतः 
उन्‍होंने अपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का पुन: उद्धार किया | 
१८४८ फे लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्री तथा कीथे।लिक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध दो गया जिसमें कैथेलिक हारे | 
इसका परिणाम यह हुआ कि १८४७८ में एक नई शासच- 
पद्धति निर्मित फी गई | १८७४ में शासन-पद्धति में कई 
एफ ऐसे परिवत्तेंन किए गए जिनसे राष्ट्रसंघटन की शक्ति 
पूवर्पिक्ञा बढ़ गई जो कि आजकल्ल स्विस राष्ट्रसंघटन के आधार 
फा काम कर रही है। स्विस राष्ट्रसंघटन में छोटे छोटे चेवीस 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति के अनुसार अमेरिका की 
त्तरह् स्विट्जलैंड में भी दे सभाओं का देना निश्चय हुआ | 
एक राष्ट्रसभा, द्विवीय प्रतिनिधि सभा। - राष्ट्र-सभा में भिन्न 
भिन्नराष्ट्रों के प्रतिनिधियों का आना निश्चित हुआ और प्रति- 
निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आजा उपयुक्त 
ठहराया गया । १८७४ में राष्ट्र-संघटन का मुख्य न्यायात्षय 
चनाया गया जो स्विटजलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया- 
लय समझा जाता है । 
स्विस राष्ट्रसंघटल प्रतिदित नवीन नवीन नियमों को 


पास करवाकर श्रपनी शक्ति बढ़ाता जाता है; और इसका 

मर फारण यह है कि स्विस राष्ट्र स्वयं इतने 
पष्ट-सघटन गुण 

राज-सपटन हक जुएे रे हैं कि बहुत से काये एकमात्र उनसे 


* नहीं हो सकते। वे अपनी आवश्यकताओं को अकेले 
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ही पूर्ण करने में सवेधा अससथ्थ हैं। इस दशा में राष्ट्र 
संघटन का बहुत से कार्यो" को अपने हाथ में लेकर उन्हें 
सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में बड़े से बड़े राष्ट्र 
की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। और ऐसे भी 
छोटे छोटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या तेरह 
हजार से ऊपर नहों है। स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन के निम्नलिखित 
कार्य गिनाए जा सकते हें--- 

(१) राष्ट्रों के विद्देशीय संबंधों का निरोच्षण तथा नियमन | 

(२) राष्ट्रों की अतरीय स्व॒रत्षा, शांति तथा प्रबंध करना। 

(३) देश के धार्मिक संघों तथा सठों का प्रबंध करना । 

(४) मादक द्रव्यों के विक्रय तथा व्यवस्रायों फे संचालन 
की लिये नियस बनाना | 

(५) रेलवे के निर्माण तथा संचातक्षन का प्रव॑ंव करना । 


(६) विशेष विशेष रोगों से जनता को बचाने के लिये 
स्वास्थ्य-संवंधो नियम बनाना । 

(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी 
नियम बनाना । 

(८) श्रमियों का बीमा कराना दघा व्यादसायिक नियस 
चनाफर प्रचलित करना | 


(<) नदियों तथा जंगलों का निरीक्तण फरना | 
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(१०) भ्रावश्यक्रीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के 
प्रस्त सेबंधी तथा निम्रास संबंधी राष्ट्रोय नियमों को 
शिथिल करना | 

(११) मुख्य मुख्य सड़क तथा पुलें का निरीक्षण करना। 

फ्रोबर्ग नामक राष्ट्र को छाड़कर स्विस्‌ राष्ट्र-संघटनके प्रायः 
सभी राष्ट्रों में सीधे तौर पर या श्रप्रयक्ष रूप से प्रत्येक राज्यनियम 
के पास करवाने या न करवाने में राज्य- 
नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न 
फोई विधि अवश्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ 
जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले ली जाती है, वहाँ 
बढ़े बड़े राष्ट्रों में, जिनमें प्रतिनिधि-सभात्मक राज्यप्रणात्षी 
फा ही बहुत कुछ अवलंबन है, जन-सम्मति लेने की एक 
नवीन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलेंड में तीन 
प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जादी है |--( १ ) 
अवाध्य जनसम्मति, (२) वाध्य जनसम्मति और (३ ) 
लियासक जनसम्मति | 

जिन जिन स्विसू राष्ट्रों में प्रवाध्य जनसम्मति की रीति 
प्रचलित है, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति लेने फे लिये प्रजा की ओर से बाध्य नहीं है। 
'हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम 
को राष्ट्र में प्रचलित होने से सर्वधा ही हटाना चाहे, ते वह 
उसे हटा खकती है। इस अवस्था में जनता के बहुत से व्यक्ति 


जनसम्मति विधि 


ई 
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( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियर्मों द्वारा 
भिन्न भिन्न नियत है ) अपने अपने हस्ताक्षर करके राज्य के 
पास एक ऐसा प्राथनापत्र भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि 
अ्रमुक अमुक राज्यनियम हमें अ्भीष्ट नहीं हैं। प्रत्त: उन पर 
जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्मति दे 
सकते हैं जिनको प्रतिनिधि सभा के सम्य चुनने का 
अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय | राज्य इस प्रकार के प्राथेना- 
पत्र के पहुँचने पर राज्यनियसों पर जनसम्मति लेने के लिये 
बाध्य है। प्राथेनापत्र में लिखे हुए राज्यनियसों पर राज्य 
जनसमस्मति लेता है श्रेर जनता को हाँ या ना एक ही उत्तर 
देना पड़ता है। इम प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कोई 
राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य को अपनी इच्छाओं के 
विरुद्ध भी उस नियम को राष्ट्र में प्रचलित करने से रोकना 
पड़ता है। इस प्रकार प्राथेनापन्न द्वारा राज्य की जनसम्मति 
लेने की विधि अवाध्य जनसम्मति की विधि कही जाती है । 
परंतु बहुत से ऐसे खिस्‌ राष्ट्र हैं जिनमें बाध्य जनसम्मति 
फी विधि का ही प्रचार है। श्रर्थात्‌ उन राष्ट्रों में राज्य 
को राज्यनियम बनाने फे लिये खय॑ं ही जनता की सम्मति 
लेनी पड़ती है। जनता फो प्राधेनापत्र भेजने की कोई 
झावश्यकता नहीं होती । 

बाध्य जनसम्मति किसी. राष्ट्र की शासन-पद्धति का 
अजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के बहुत समीप तक पहुँचा 
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देती है, क्ये|कि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या 
न करने में सीधे तार पर जन्नता की ही सम्मति होती है। 
सबसे बड़ा लाभ ते यह है कि इस 
विधि द्वारा जनता में शांति-भंग नहीं होने 
पाता । भश्रवाध्य जनसम्मति की विधि में प्राथनापत्र॒ पर 
जनता के हस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र में बड़ा भारी विज्ञोभ 
उत्पन्न हो जाता है। वेलेस नामक खिस्‌ राष्ट्र में १८४४ 
में पहले पद्ल् श्रवाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
घो। उस राष्ट्र में यह्द विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि 
राज्य के घहुत से श्रावश्यक निया का भी जनता ने न पास 
किया। कुछ भी हो, सन्‌ १८५२ में कुछ आर्थिक 
विपयों क्री छिये इस विधि का अवलंबन करना वहाँ उचित 
ठद्दराया गया। ज्यों ज्यों समय शुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी 
अ्रवाध्य या बाध्य जनसम्म॒ति की विधि में से किसी न किसी 
विधि का अवलंबन कर लिया । आवश्यकता पड़ने पर एक 
विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी का छोड़कर 
पहली का भो वे अवलंबत करते रहे । परंतु यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि आजकल प्रायः सब राष्ट्रों में यदि 
शासन-पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तत करना हो ते 
बाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का भ्राश्रय ल्लेना पड़ता है। 
शासन-पद्धति से अ्रतिरिक्त विषयों में ते। किसी राष्ट्र में कोई 
विधि प्रचलित है, किसी में कोई। स्थुल रूप से दिग्दशेल 


ा 


बाध्य जनसम्मति 


( १५१ ) 


कराने के लिये मिन्न मिन्न राष्ट्रों की जन-सस्मति की“'विधियाँ- 
हस सीचे देते है. -: 


राष्ट्र जनसस्मति ,.. अवलंबन का 
बाध्य या अ्रवाध्य ससय 
रएट्रसंघटन अबाध्य श्प७छ 
जूरिच (ध्रणााण०)).. बाध्य १८६८ 
बने ( उिश्वञपा७ ) १ ११ 
लूसने ( [,ए00७४० ). श्रवाध्य १८६ 
बाज सके. । साधारण तैर आ बाध्य १८४८ तथा 
« अवाध्य ( में ) १८७६ 
जग ( 20०४ ) अधाध्य श्पड७ 
फ्रीधर्ग ( [:छं०एा८ ) हे 
सालूअर ( 800070 ) बाध्य १८८६७ 
(अवाध्य १८४६) 
चैस्ल नगर ( [358)९ ) झबाध्य १८६१, १८७५ 
चैस्ल प्रामीण (8080) बाध्य १८६३ 
शाफूहासन (80)र्थ्षी- 
॥प४७॥ ) १7 श्परूए ( १८ण०६ अधाध्य ) 
सेंट गाल (80, 00) झ्धाध्य १८६१ तथा 
श्प्ज्५्‌ 
प्रिजंस (58079). बाध्य श्प्श्ण्‌ 


झार्गों (जहा)... ४५ श्प्ज्र 


। ( १४३) 


राष्ट्र जनसम्मतति अवलंबन का 
बाध्य था प्रवाध्य समय 
घर्गों (778५7) बाध्य १८६७ 
टिसिना (0०४०) अवाध्य १८५३ 
तथा १८४९ 
बाढ (४४५०) अवाध्य (साधारण वि०) १८८५ 
न वाध्य (आर्थिक वि०) १८६१ 
चेलेस (५७]85). बाध्य (आशधिक वि०) १८५२ 
्‌ अचाध्य श्प७ड 
न्यूकेरल()९ ७7086] 
62220, ) बाध्य (आधिक वि०) १८५८ 
जनेवा (०४०४७) प्रवाध्य श्पण्ड 


शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिये स्विसू राष्ट्र-संध- 
टन की बाध्य जन-सम्मति विधि का ही अवलंबन करना 
पड़ता दै। इसके श्रतिरिक्त श्रन्‍्य विषयों पर यदि साम्राज्य 
के तीस दमार मजुध्य या श्राठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथनापन्न भेजें ते मुख्य राज्य का उन विषयों पर जनसम्मृति* 
लेनी पढ़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम 
नव्चे दिनों तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता | 
यह नियम इसलिये किया गया है कि जनता यदि इस 
पर अवाध्य-जन-सम्मति” लेना चाहे तो उसे वीस इजार 
मनुष्यों के हस्ताक्षर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्राथेना- 


पत्र भेजने का अ्रवसर मिल सके । 


( १४३ ) 


अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अवाध्य-जन- 
सम्मति लेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्राथेनापत्र 
नहीं भेजा गया है। पर जनता के तीस हजार व्यक्तियों द्वारा 
कई बार प्राथेनापत्र भेजे जा चुके दें। १८०४ से १८<५ तक 
लगभग १८२ नियमों में से २० नियमों पर अवाध्य जन- 
सम्मति ली गईं जिनमें से केवल ६ हो नियम जनता ने पास 
किए तथा अन्य सब नियमों का पास नहों किया | इसी समय 
में मुख्य राज्य की ओआर से शासन-पद्धति सम्बन्धी १० नियम 
बाध्य जन-सम्म्ति के लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें से 
फेवल ६ हीं पास किए गए। इसी प्रकार बने नामक राष्ट्र में 
१८६८ से १८७६ तक <७ राष्ट्रीय प्रस्ताव जनता में पास 
द्वोने के लिये भेजे गए। इनमें से केवल ६८ हो पास हुए, 
शेष छोड़ दिए गए। साह्ूर नामक राष्ट्र में भो यहो घटना 
हुई। यहाँ १८७० से १८४१ तक ६६ नियम जनता के 
पास भेजे गए थे जिनसें से केवल पंद्रह हो नहीं पास 
किए गए थे । शेष ५१ नियमों फा जनता ने स्वीकृत 
कर लिया था। इसी प्रकार के परिणाम जूरिच नामक 
राष्ट्र ने भो प्रकट किए हैं | 

स्विट्नलेंड की जन-सम्मति विधि द्वारा न पास किए हुए 
नियमों पर जय विचार किया जाता है, ता पता लगता है कि प्राय: 
जनता ने उन्हों प्रस्तावों फो नहों पासा किया जिनसे धाधिक 
सुधार होने की झ्ाशा घो। यह क्‍यों ? यह इसी लिये कि 


( १४४ ) 


प्राय: जनता भ्रपने प्रतिनिधियों की श्रपेत्षा अधिक संकुचित 
विचार की हुआ करती है । खिट्जलेंड में जन-सम्मति-विधि 
की विशेष रूप से समालाोचना हुप्रा करती है। समालेचकों 
का कथन दे कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त- 
विफ सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियम्मां के 
पत्नपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये 
नहीं जाते जितनी उत्सुकता से विपक्षी लोग जाते हैं। यह 
एसी से प्रद्मक्ष है कि बने नामक राष्ट्र में कुल सम्मति देते योग्य 
पुरुषों के 9३ प्रति सैकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि? में राज्य- 
नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। विचित्रता यह है कि इसकी 
अपेच्ताा सम्मति देनेवालें की प्रति सैकड़े अधिक संख्या प्रति- 
निधियां के चुनाव के समय हुआ करती है, जे। कि गणना के 
ग्रनुसार ६३ द्ोती दै । यह अंतर इस वात का सूचक है कि 
जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? में उतना धह्दी है जितना 
कि चुनाव में है ! प्रस्तावों के विषयों के अठुकूल ही सम्मति' 
देनेवालां की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों 
पर जहाँ ८७९६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, वहाँ छुछ पर केवल 
२०-३२ ही | जनता के अधिक प्रिय विषयों से लेकर न्यून प्रियः 
विषयों तक की सूची यथाक्रम इस प्रकार है--( १ ) धार्मिक 
विषय, (२) राजनीतिक विषय, (३ ) रेल की सड़कें, 

(४) विद्यालय, (५) भाव-व्यय संबंधी विषय, ( ६ » 


शासन संबंधी विपय । 


( १५४ ) 


उपयुक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को शासन- 
संबंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्हीं पर सम्मति 
देनेवाले भी वहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्‍यों ? यह इसी 
लिये कि जनता जो विषय समझ सकती है तथा जिसपर विचार 
सकती है, श्रधिकतर उसी पर सम्मति देने के लिये जाती हैं। 
शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समझ में नहीं शक्रा सकते, 
अत; उन पर वह सम्मति देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन 
विपय में जनता के वहुत ही थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता हैं; 
अत: उस पर सम्मति देने के लिये .भी वहुत ही थोड़े व्यक्ति 
जाते हैं, श्रेर यह उचित भी प्रतीत होता है । दूसरा श्राक्षेप जन- 
सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जनता को पर्याप्त साधन 
प्राप्त नहों हैँ जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से अपनी 
सम्मति निश्चित करे। यह शप्राक्षेप वचहुत कुछ सत्य है । 
परंतु इस दूपण की दूर करने क॑ लिये स्विस्‌ राज्य ने जे कुछ 
यत्न किया है, वद्द भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रस्तावों को 
अपने प्रेस द्वारा छपचाकर जनता फे पास भेज देता है जिन पर 
उसे 'जन-सम्मति” लेनी द्वोतो हैं। इस काये में राज्य 
का बहुत धन ख्चे होता है। गणना से पता लगा है कि 
राज्य फे १३८००० फ्रक ( ७७००८ रु० ) के लगभग कंदल 
इसी काये में व्यय होते हैं। प्रस्तावों की मुद्रित प्रति मिलने से 
विपय जनता फे सामने शा जाता हूँ प्लौर उसके समभाने फे 
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लिये झभी तक फाई साधन स्विस्‌ राज्य का नहीं सूभा है? 


( १५६ ) 


त्तीसरा श्राक्षप इस घिधि पर यह किया जाता है कि इस 
विधि के प्रचलित द्वोने से यह बहुत संभव है कि काल्ांतर में 
जनता के प्रतिनिधि राज्यकाये में भ्रपना उत्तरदायित्व बहुत ही 
कम समभने लगें । परंतु यह आक्षेप कहाँ तक सत्य है, 
इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा, यह 
कान कह सकता है। जे कुछ सामने है, वद्द तो यही है कि 
अभो तक स्विट्जलैंड में यह दशा नहीं हुई है। प्रतिनिधि 
राज्यकाये में बहुत कुछ श्रपने उत्तरदायित्व का समभते हैं , 
इस प्रकार यह्द दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि 
पर क्या क्‍या आक्षप भिन्न सिन्न विद्वानों की ओर से किए 
जाते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जर्लेड 
में ऐसा काई व्यक्ति नहीं है जो इस विधि का मूलो- 
चउछेदन करना चाहे | जे! कुछ आंक्षेप किए जाते हैं, वे केवल 
इसी लिये कि यदह्द विधि जनता फे लिये अतिशय लाभकर है । 
अत; इसमें जे। दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 
दिया जाय । इस विधि के कारण हो स्विट्जर्लेड की शासन- 
' पद्धति सब देशों की अपेत्ता आदश शासन-पद्धति समझती जाती 
है। महाशय ड्राज जैसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का 
कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विट्जलंड में अभी. तक 
बहुत ही बुद्धिमता से काम में लाई गई हैं। अतः इसने 
उस देश को हानि की अपेक्षा बहुत कुछ लाभ ही पहुँचाया है । 
अनुष्यों के प्रत्येक कारय के सदश यह भी अपूर्ण ही है। जी. 


ह ( १५७ ) 
कुछ लोगों का करना चाहिए, वद्द केवल यही है कि इसके - 
परित्याग की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषत: “+ 
यत्र हो । जन-सम्मति-विधि ने स्विसू राष्ट्रसंघटन का बहुद 
ही श्रधिक लाभ पहुँचाया है । 

बाध्य तथा अवाध्य जनसम्मति पर जे कुछ लिखना घा, 
वह लिखा जा चुका है। ञह्रव नियामक जनसम्मति पर भी में 
कुछ लिख देना श्रावश्यक समभता हूँ। वाध्य चधा अ्रवाध्य 
जनसम्मति की विधि एक मात्र निपेधात्मक है; प्रर्घाव 
इस विधि के द्वारा जा कुछ स्विसू जनता कर सकती हैं, 
वद्द कंचल यद्दी दै कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाह प्रचलित 
होने से रोक दे । परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है 
* कि प्रजासप्तात्मफ राज्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता 
जब तक जनता फा नियम-निर्माए सें पृर्ण रूप से हाथ न 
दहो। अ्रतः इस बात फी पूर्णता फे लिये भी वहां एफ विधि 
प्रचलित फी गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( प॥० 
ए्ंधंधाए० ) के नाम से पुकारा जाता है। नियामक- 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाझें के सभ्यों क॑ 
विरुद्ध भी कुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैं. तथा इस पर 
घहुत से घ्यक्तियों फे एस्ताक्षर फरवाकर राज्य के पास भेज 
देते ४ ) राज्य उस नियम फा अपनी नियामक सभाओं के 
'ेजता है। यदि वद्द नियम पास हुप्ा, तब ते कलाई घाट 


नहीं है, वहः राज्यनियम' हो ही गया जे कि जनता को 
अभीष्ट था। परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो, तब 
राज्य उस नियम पर जनसम्मति लेता है। यदि जनसम्मति 
उस नियम का पास कर दे, तब वह राज्यनियम हो जाता 
है तथा राज्य को अपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस्र पर कार्य 
करना ही पड़ता है। कई वार ऐसा होता है कि प्राथनापन्र 
सेजनेवाले साधारण तोर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैँ; परंतु जब जनता सुधार करना खोकृत कर लेती 
है, तव प्रार्थीजन या राज्य कोई उस नियम को सुधारकर पुनः 
जनता में पेश करते हैं तथा वहाँ से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि भुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक- 
जन-सम्मति' लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्राथना- - 
"पत्र पर हस्ताक्षर करना प्रावश्यक हैं। जूरिच राष्ट्र का 
“नियम है कि पाँच हजार आदमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
'करके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य का नियामक-जन-सम्मति के 
लिये भेजना पड़ता है। इसी प्रकार 'नियामक-जन-सम्प्रति? 
का किसी प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने को लिये भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्न भिन्न 
संख्या नियत है | 

१८४८ में खिस्‌ शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि- 
-कन शासन-पद्धति के अछुसार ही अपने देश को शासन-पद्धति 


( श्श<८ ) 


का निर्माण किया। उन्हें यह पसंद न था कि वे भी अपने 
देश सें साम्राज्य के शासन का संपूर्ण प्रधिक्वार एक प्रधान 
के ही हाथ में दे दें। अत्त:ः उन्होंने 
प्रधान के स्थान पर एक 'राष्ट्रोय 
उपसमिति? का निर्माण किया | राष्ट्रोव 
उपसमिति में उन्होंने सात सभ्य रखे और उनमें से किसी दे 
का एक-राष्ट्रीय होना सर्वधा निपिद्ध किया । खिसू शासन- 
पद्धति के निर्माताओं ने यद्दों पर बस न की। , उन्होंने 
राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्‍्यून कर दी 
कि उसे प्रतिनिधि सभा का ही एक पझेग वना दिया। इस 
प्रकार उन विद्वानों ने खिस शासन-पद्धति फे जो मुख्य मुख्य 
अग बनाए, वे ये हैं--( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२) राष्ट्र 
सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्ट्रीय उपससिति 
आयोर ( ५ ) न्याय सभा । 

श्रमेरिकन शासन-पद्धति का सामने रख कर ही स्विस्‌ 
शासन-पद्धति का निर्माण किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहां पर यद्द न भूलना चाहिए कि दोनों 
देशों की शासन-पद्धतियों कार्य में एक दूसरी से र्वथा 
विपरीत हैँ । फट्दों स्विसू शासन-पद्धति प्रदछ £ और प्यमेरि- 
फन शासन-पद्धति दुवैल ऐ; प्लौर जहाँ द्वितीय प्रदरह है 
चहाँ प्रधम टुबेल है। दृष्टांत फे तौर पर छस्तेरिकन शासन- 


पद्धति में राष्ट्र सभा तथा न्दाय सभा प्रशंसा के योग्य समभ्को 


स्विस राष्ट्र-संघटन 
० 
की धासन-पद्धति के अंग 


( १६० ) 

जाती हैं, परंतु खिस शासन-पद्धति में ये द्वी दोनों निर्वल 
समभी जाती ई। खिसू शासन-पद्धति में राष्ट्रीय उपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे श्रप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनों दी देशों 
में शासन-पद्धति के उन उन अगें ने सफलता से काम किया 
है जे। उनकी स्वजातीय हैं । 

स्विस्‌ प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की संख्या १४७ है। इसमें 
राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ आंतों से प्रतिनिधि आते हैं। स्विट- 
जलेंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
अनुपात १: २०००० है। घोस इजार से 
कम जनसंख्यावाल्ले राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त है; भार यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
उसे २० दज़ार से भाग देने पर १० हजार से- ऊपर शेष 
बचता हो।, ते उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाता है। अतिनिधि सभा का एक वार 
जे प्रधान था उपप्रघान होता है, वही अगली वार उस 
पद पर नहीं चुना जा सकता। यही नियम राष्ट्र के 
साथ भी है। श्रर्थाव्‌ एक राष्ट्र का जो एक वार प्रधान 
या उपप्रधान हो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का व्यक्ति उस 
पद पर नहीं चुना जासकता। 

स्स्‌ राष्ट्र सभा में पूर्ण राष्ट्र के दे सभ्य आते दें श्रेर 
प्र्धराष्ट्र का फेवल्ल एक दी सभ्य आता है। स्विस्‌ राष्ट्र सभा 


प्रतिनिधि सभा 


( १६१ ) 


का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा का देखकर किया गया घा। 
परंतु कुछ कारणों से दोनों ही एक दूसरी से स्वेधा भिन्न मिन्न 
हैं | स्विटजलैंड में राष्ट्र सभा का जो पर्व 
मान था, वह अ्रव नहों रदह्दा। भिन्न 
भिन्न दलों के नेता पश्रव प्रतिनिधि सभा में जाना अधिक लाभ- 
दायक समभते हैं। यह क्यों? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय 
उपसमिति फे सभ्य प्राय: प्रतिनिधि सभा से ही चुने जाते हैं 
तथा उसके काये का निरीक्षण झ्रादि फरने में प्रतिनिधि 
सभा ही अधिक शक्तिशालिनी दै। राष्ट्र सभा के कुल मिला- 
कर ४४ सभ्य हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर श्ाते हैं 
राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियों का भेजने, उनकी सनखाद देने 
तथा प्रतिनिधियों फे स्वराष्ट्र संवंधी मामलों में राष्ट्रसंघटन फे 
नियम नहीं लगते; प्रपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रपने अपने 
नियस ही इन मामले में काम करते हैं। एक राष्ट्र श्पने 
प्रतिनिधि फा चार वर्ष के लिये भेजता है धश्लार दूसरा र'ष्र 
फेवल एक ही वर्ष फे लियें। भिन्न मिन्‍न राष्ट्रों में राष्ट्र 
सभा फे प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न निन्न हैं । 
राष्ट्र सभा के प्रधान पैर उपप्रधान फे चुनाव में प्रतिनिधि 
सभा फं दी नियम लगते हैं ! 

देनां सभाओं के, स्विसू शासन-पद्धति के झनुसार, निम्न- 
देना सभाओं थे गार्य लिखित कार्य फ्ठे ज्ञा सकते हैं--- 

९--/को विदेशीय राष्ट्रों के साध संधि प्यादि झरना; 

शा८-- १ १२ 


राष्ट्र सभा 


्न्न्द 
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(ख) शांति या युद्ध की उद्धोपया करना | 

(ग) राष्ट्रसंघटन की सेना का प्रबंध करना | 

(घ) स्विटजल्लैं'ड को युद्धों में उदासीन रखना 
तथा वाह्म स्वरक्षा करना । 

२--(च) राष्ट्रों के अधिकारों फे विरुद्ध राष्ट्रसंघटन 
के श्रधिकारों को सुरक्षित रखना । 

(छ) देश की श्रेवरीय स्व॒रक्षा तथा शांति के 
लिये भिन्न मिन्न नियमों को पास करता 
तथा भिन्न भिन्न काये करना । 

(ज) राष्ट्रसेघटन की शासन-पद्धति फे श्रनुसार 
राष्ट्रों के लिये तथा - राष्ट्रलंघटन फे लिये 
भिन्न भिन्न नियम बनाना | 

३-(र) आयन-ल्‍्यय का बजट बनाना | 

(ट) साम्रान्‍्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों पर राज्याधिकारियों को 
नियत करना तथा उनका वेतन शादि 
निश्चित करना | 

४--राष्ट्रीोय उपसमिति के कंरयों का निरीक्षण करना 
तथा उपसमिति फे शासन संबंधी निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों 
का निर्णेय करना । 
५---जन-सम्म्रति विधि द्वारा राष्ट्स्‍रसंघचन की शासन- 
पद्धति सें परिवर्तन करना तथा उसको सुधारना | 


( १६३ ) 


जब दानें सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा 
के रूप में होता है, तब उसके अ्रधिकार 
भी भिन्न हो जाते है । वे ये ई-- 
१--(क) राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों को नियत 
करना | 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, मद्दामंत्रो तथा राष्ट्रीय 
सेना के सेनापतियों फा नियत करना | 
२--अ्रपराधियों को ज्ञमा प्रदान करना ; 
३--राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्परिक कल्नद्द शांत 
करना इत्यादि । 
प्रतिनिधि सभा का प्रधान हो इसका प्रधान दाता है तथा 
उसी के नियम जातोय सभा के फार्यक्रम के लिये काम 
में प्राते हैं । 
राष्ट्रीय डपसमिति के सभ्यों फा चुनाव जातोय सभा 
द्वारा होता है। समभ्यों का चुनाव फंक्‍ल तीन वर्ष फे लिये 
छोता है। परंतु यदि जातीय सभा क॑ 
सभ्यों का चुनाव तीन वर्ष से पृर्व ही 
हो जाय, ते इसके सभयां का चुनाव भी वीच ही में हो जाता 
ह। सारांश यह कि उपसमिति फा जन्‍म मरण जातीय 
सभा फे साथ छुआ फरता है, स्थपेकि बहे इसकी चुनने 
वाली है। उपसमिति फे सात सभ्य होते हैं धार राष्ट्रआर्य 
भी सात ही विभागों में दिमता हैं! इस एक्कार एक एक 


जातीय सभा 


राष्ट्रीय उपसमिति 
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सभ्य को एक एक विभाग का शासन मिल जाता है। मिन्न 
भिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय डपसमिति का सभ्य हुआ 
फरता है। संपूर्ण विभागों के काये का निरीक्षण करने के 
लिये उन्हीं में से किसी एक को प्रधान के तौर पर चुन लिया 
जाता दै। उपप्रधान भी उन्हीं में से किसी को नियत कर 
लिया जाता है जो प्रधान को समय समय पर सहायता 
पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान श्र डपप्रधान को 
चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप- 
प्रधान प्रति वर्ष बदलते रहते हैं । एक ही व्यक्ति को दूसरी बार 
उस पद पर नहीं चुना जाता। स्विट्जलेंड में यह एक रीति सी 
चल गई है कि उपप्रधान को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर 
चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपस मिति के प्रत्येक 
सभ्य फो इस पद पर आने का श्रवसर मिलता रहता है | 
प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सभयों फे तुल्य 
ही हैं। अपने साथियों की अपेक्षा जे विशेष कार्य प्रधान के 
द्वाथ में है, वह केवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों 
से सदा परिचित रद्दता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारु 
रीति पर चल्लाने के लिये प्रधान का पद ग्रहण करता है। 
श्प्प८ में विदेशीय विभाग का काये प्रधान के सपुर्द किया 
गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की श्रावश्यकता हुई, 
तब यह निश्चित हुभ्रा कि प्रधान जिस विभाग का. कार्य 
अपने द्वाथ में लेना चाहे, ले वे । स्विट्जलैंड में राजकार्य के 
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सात विभाग हैं, यह पूर्व हो लिखा जा चुका हैं। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं--- 

(१ ) विदेशीय विभाग, ( २ ) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
( ३ ) कृपि विभाग तथा व्यवसाय विभाग, ( ४ ) युद्ध विभाग, 
(५ ) आयव्यय विभाग, ( ६) डाक तथा रेल विभाग, 
अर ( ७ ) अंतरीय ( गृद्य प्रबंध ) विभाग । 

उपसमिति के कार्य वहुत से हैं। उपसमिति के बहुत 
से न्यायालय संबंधी कारये है और शासन संबंधी कार्य भी 
. उसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जलैंड में यद्यपि मुख्य न्यायालय 
हैँ जिसमें राज्यनियम संबंधी कगड़े भेजे जाते हैं, परंठु कुछ 
शासन संबंधी विचाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने 
टपसमिति के सपुदे कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
उपसमिति न्याय फरने में फेक्‍ल न्याय का ही ध्यान नहीं 
रखती, वरन्‌ राजनीति का भी ध्यान रखा फरती हैँ । परि- 
शपम एसफाः यह होता दे कि उसके बहुत से निर्भाव दूसर्शो 
फो निणय नहीं प्रतीत दो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न 
उठना खाभाविक है कि यदि स्विट्जलेंट की शासक राष्ट्रीय 
उपसमित्ति न्‍्यायवितरण फा भी काम फरती है, ते पष्ट 
रपेच्छायारिणी क्यों नहों हो जाती ९ फयोंकि जहाँ झषटों 
शासन तथा न्याय फा फाय एफ हो व्यक्ति फे हाथ में सपुद 
फर दिया जाता हैँ, वहाँ ऐसा दना संभव है । इसका इसर 
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यही दिया ज्ञा सफता है कि रतंद्रता देवो की इपासनफक स्वतंत्र 
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जातियों में यद्ट घटना प्राय: नहीं होती | श्र यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी दो, ते भी अखबारों, पुस्तकों तथा 
जनता फे विक्षञोमां का शासकों को इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साइसः ही नहीं करते । युरोप के 
प्रनन्‍्य देशों में अंतरीय या गृद्य विभागें? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, ते उसका कारण यह होता है 
कि उनके हाथ सें असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु 
स्विस्‌ राष्ट्रसंघटन में यह कब संभव है? उपसमिति के 
सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वद्द केवल यही है कि थे देखे" 
कि प्रबंधकर्ता लोग निया को कार्य में उचित विधि पर ज्ञाते 
हैं या नहीं। उपसमिति के सभ्य राष्ट्रोय प्रबंधकर्ताओ के 
साथ बहुत कुछ प्रेम से व्यवद्दार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता 
से प्रत्येक नियम के भावों को समककर काम करते हैं। यदि 
कभी किसी राष्ट्र से उपससिति के सभ्यों का कगड़ा हो जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय नियमों का पात्चन करने के लिये उद्यत 
न हो, ते उपसमिति उस्र राष्ट्र में जातीय सेना का पहुँचा 
देती है जो बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने लगती है। इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि- 
शाम इसका यद्द होता है कि प्रायः स्विस राष्ट्र इस 
श्रार्थिक व्यय के भय से राष्ट्र-सेंघटन के नियमों का अति- 
क्रमण ही नहीं करते । | 
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स्विट्जर्लें ड में शासन का नियम के साथ संबंध सब सभ्य 
जातियों से मिन्न है। राष्ट्राय उपसमिति शासन के विपय में 
जातीय सभा के प्रधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी कार्य को सर्वधा पलटा नहीं 
है। डउपसमिति प्रति वर्प अपनी वार्षिक कार्रवाई जातीय 
सभा में पढ़ती है ओर जातीय सभा इसके कार्यों की ससा- 
लोचना ' करती है तथा उन उन कार्यों पर प्रपनी पअस्म्मति 
प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे 

भविष्य में उन कार्यो फे शासन में ध्यान रखा जाय । 
राष्ट्रीय उपससिति की तुलना अँगरेजी मंत्रिसना को उप- 
समिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विस, उपसमिति 
फे सभ्य जातीय सभा फी किसी सभा के सभ्य नहीं हाते, 
परंतु दोनों ही सभाश्रों में उन्हें वालने का पूर्ण अधिकार 
मिला है। इस प्रकार वे ल्लोग राश्यनियम-निर्माण में पध्मपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाल सकते हैं आर डालते भी है। स्विस्‌ 
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर चहुत से प्रस्ताव 
घनाती ऐँ जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। या 
में धात तो यह है कि राष्ट्र फे प्रायः संपूर्ण नियम जातीय 
सभा में पास फरवाने फं॑ लिये भेजने से पूर्व एक बार हस 
छाधों से प्यवश्यमेव गुजरते हैं। हूस प्रकार शासन न 
नियम का संयंध घेंगरेजी मंत्रिसभा की उपससिति के सदृश 
स्विस्‌ उपससिति में भी घत्यंत समीप का ही है; परंतु रहा पर 
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यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनें देशों की उपसमितियों 
के ही श्रे संबंध कुछ मिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हैं। 
खिस्‌ उपसमिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा 
नहीं देती । इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या 
नियम संबंधी किसी क्वार्य में अपना सतभेद प्रकट करे, वे खिस 
उपसमिति अपनी सम्मति के विरुद्ध भो जातीय सभा की 
सम्मति पर बड़ी प्रसन्नता से कार्य करती रहती है। स्विस्‌ 
उपसमिति के सभयों सें यह सिद्धांत काम करता रहता है कि 
वे जातीय सभा के सामने जब्र कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। 

हू इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा को शासन था नियम 
फे विषय सें एक उचित सल्लाह मिल्न सके, न कि इसलिये कि 
वे संपूर्े शासन के जिम्मेवार हैं। अतः यह डचित नहीं है 
कि जातीय सभा फो उनकी सम्प्ति पर ही चलना चाहिए; 
तथा यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चलने का तैयार 
न हे तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असमथे 
हैं, अतः वे इस्तीफा दे दे' । “इस दशा में जातीय सभा दूसरे 
व्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातोय सभा 
की सम्मति से मिल्नतो हो और जो राष्ट्र के काये की 
जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस उप- 
समिति काये करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होते हुए 
भो कई एक बातों पर जातीय संभा की सम्मति पर कार्य 
करतो रहती है तथा अपना पदत्याग नहीं करती । १८४८ से 
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लेकर पश्रव तक केवल दो हो वार उपसमिति के समभ्योंन 
इस्तीफा दिया है जिसमें केवल एक बार नियम संदंधी 
झगड़े के ऊपर उपसमिति ने इस्तोफा दिया घा। स्विस 
विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापृ्ण 
बात है कि उपस्मिति फे सम्यों का सम्मति-विसंवाद कं 
कारण इस्तोफा दे देता पड़े, जब कि उनमें शासन संबंधी 
अनेक गुण विद्यमान हैं। । 

स्विस उपसमिति का एक प्रकार से प्रबंधकारियी सभा 
भो फह् सकते हैं। इसके सभ्यों फे चुनाव में प्राय: उनकी 
प्रबंध या शासन फी शक्ति ही मुख्य तार पर देखी जातो हई; 
उनमें यह नद्दी देखा जाता कि वे राजनीतिक्क नेता हे या 
नहीं । स्विस्‌ू उपसमिति का एक मात्र कार्य चह ह कि 
स्विट्ज्लेंड फा शासन उचित विधि पर किया जाय ठघा समय 
समय पर नियमों के विषय में जातीय सभा का उचित सलाह 
दी जाया फरे। डउपसमिति से जातीय सभा यह झाशा न 
फरती कि वष्ट राप्ट्र को राजनीति का प्रपने हो हाथ 
फर ले; झोर एसी पात में उडपसमिति फी राष्ट्र में फदा रिपति 
है, इसका रहस्य छिपा एपा है। प्राय: सिश निन्‍न दरें में 
से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विदिय्रता यह £ 
फि एस पर भो उपसमिति का छाये घएत हो प्मण्फछोी परष्ट 
'पर पत्नता है, जब कि उनके प्रत्येण सम्य फी प्रापम से 
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सम्मति एक मसहों होती। दृस्तफा फारए यही ए झि 5दए- 
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समित्ति के सभ्य अपने फार्य में खतंत्र नहों हैं। वे जातीय 
सभा फे एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी द्वो, यह 
स्विट्जलेड की हो विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के 
सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पक्ष होकर अपना कार्य करते 
हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दल्तों में से चुनकर आते हैं, पर वे 
लोग अपने आपको एक मात्र दलों के सिद्धांतों में ही नहीं 
जकड़े रखते हैं। उपप्तमिति के सभ्यों का यद्द विशेष गुण 
समभना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ों घुद्धिमत्ता 
से भिन्न भिन्न दलों के विचारों की भिन्नता मिटांते हुए राज्य- 
कार्य बड़ी शांति से चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही समय प्राय: बारंबार चुने जा सकते 
हैं, और प्राय: ऐसा होता भी है। १८७४८ से १८5३ तक 
कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपससिति के सभ्य वन चुके थे 
जिनमें से ७ अभी उस समय काये भी.कर रद्दे थे। गणना 
से प्रत्येक व्यक्ति के काये का ग्रैसत १० वर्ष निकला है। 
वास्तव में बात ते यद्द है कि १५ सभ्य लगभग १५ 
वर्ष से ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष 
से ऊपर तक और एक सभ्य ने ते! ३० वर्ष से ऊपर तकः 
राष्ट्र की सेवा की थी । ह ः 

उपसमसिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्वीफा दे 
देवा है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूसरे 
व्यक्ति की. सभ्य के तार पर चुनकर सेज देती है । उपसमिति' 
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के सभ्यों को प्राय: काये बहुत ही अधिक करना पढ़ता है । 
बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सम्यों का परिश्रम 
कम किया जाय। इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जा कुछ 
लिखना था, लिखा जा चुका। अब दम कुछ शब्द स्विस्‌ 
न्‍्यायाज्ञय विभाग पर लिख देना आवश्यक समभते हैं । 

खिट्जलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का है। वहाँ मुख्य न्यायालयों के साथ साध राष्ट्रीय 
न्यायालय अपना काये बहुत हो अच्छ 
तरह से संपादित फरते हैँ। मुख्य 
न्यायाज्षय फे अतिरिक्त जातीय सभा तथा राष्ट्रीय उपसमिति 
भो वह्दां न्याय संबंधी कार्य करती है। लिट्जलेंह मे 
प्रयेक सभा के कार्यों फी सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पृर्ण 
रूप से निर्दिप्ट हं। १८७४८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति 
पहुत कम घी । १८७४ फी नियम-पारा से इसे भी मुझ्य 
शक्ति सिल्ल गई । 

फीजदारी मुकदमे फ॑ निर्णय के लिये मुख्य न्‍्यायाकरृय 
सारे प्रांतों में भ्रमण फरता ह। न्यायालय फे भ्रमण पी 
दृष्टि से संपूर्ण स्ट्जरलेंड पांच भागों में विभत्तः है जिम 
पारी पारी से मुख्य न्यायालय घद्शर लगाता ए। दे भाग 
निग्तलिसित एऐं-- 

(१ ) पंप स्िट्जलेशट, (२ ) परम दया इसके दारां 
घोर फा प्रदेश, ( ३ ) जूरिय तथा इसफे समीपदर्सी राष्ट्र 


न्यायाहुथ विभाग 


( १७२ ) 
(४) मध्य तथा पूर्वीय सिट्जलेंड का कुछ भाग- और 
( ५ ) इटेलियन स्विटजलैंड । 
मुख्य न्यायात्य निम्नलिखित विपयों में निर्यय करता है-- 
१--( के ) सा्व-राष्ट्रीय विषय | 
( ख ) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय | 
( ग ) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
'.  भगड़ों का निर्णय | 
( घ ) शासन्-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अ्रधि- 
कार संबंधी झगड़े | 
मुख्य न्‍्यायात्षय के हाथ सें यह शक्ति नहीं है कि बह. 
शासन-पद्धति के श्रनुकूल्न या प्रतिकूल कोई राज्यनियम प्रकट 
करे। जनता ने यह शक्ति अपने द्वी हाथ में ली हे | इसमें 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं । 
२--( क ) भिन्न मिन्न ससितियों के साथ राष्ट्रों के कगड़े। 
( ख') राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रों के झगड़े । 
(ग ) राष्ट-संघटन तथा राष्ट्रों के कगड़े | 
३--( के ) राष्ट्रीय अधिकारियों के प्रति विद्रोह का षड़यंत्र 
( ख ) सार्वजातीय नियमें। का भंग | 
(ग ) बड़े बड़े राजनीतिक अपराध । घट 
राष्ट्रीय उपसमित्ति के भ्रधिकार में इन विषयें का निर्णय है-- 


( १७३ ) 
(१ ) राष्ट्रीय सेनाओं की एकत्र करने के विपय में । 
(२ ) राष्ट्रीय विद्यालयों क॑ शिक्षापद्धति संबंधी विपयों 
(३ ) व्यापार की खतंत्रता । 
(४ ) झागत कर ( 7737907 तैपह९5 ) | 
(४ ) ज्यय कर ( (एणाइणणफए८ सविड्5 ) व] 
(६ ) घार्मिक ख्तंत्रता ! 
( ७ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का आचित्य, अनौ- 


' चित्य इल्यादि | 


कह 


ड़ 
। 


सातवाँ परिच्छेद 
इंगलेड 

संसार की अ्रन्य सब शासन-पद्धतियों में अंगरेजी शासन- 
यद्धति निरालो ही है। आऔर देशों की. शासन-पद्धतियाँ ते 
बहुधा लिपिवद्ध दशा में पाई जाती हैं ओर वे किसी खास 
समय को और किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 
अपने जन्म का आधार सान सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रणात्ती 
का जन्म सन्‌ १८७५ ईस्वरी में हुआ ओर उसको घलाने में मिन्न 
भिन्न दलों के नेता एक जगह एकत्र हुए । जमंनी में भी सन्‌ १७१< 
में वोमर नामक स्थान सें वैठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन- 
पद्धति निर्माथ की । यही अमेरिका में भी हुआ। आज 
इनकी शासन-पद्धतियों की धाराएँ हमें लिपिवद्ध प्राप्त हो सकती 
हैं। परंतु इँगलैंड में न ते शासन-पद्धति का कोई जन्‍्म- 
दिवस ही कहा जा सकता है और न कोई खास मनुष्य या 
मनुष्यों का समूह उसका निर्माणकर्ता कहा जा सकता है | 
यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिवद्ध धाराओं के रूप में भी 
नहीं मिल सकती । वास्तव में बात यद्द है कि इँगल्ेंड की 
शोसन-प्रणाली कई शवसरों पर डुकड़े टुकड़े करके वनी और 
बनती जा रही है | बहुत सा हिस्सा ते केवल परिपाटी श्रौर 


( १७४ ) 
सखोगां के आचार पर ही निर्भर हैं। वद्द लिपिवद्ध नहीं 
है। यथा शँगरेजी शासन-पद्धति में काई ऐसा लिखित 
नियम नहीं हे कि प्रतिनिधि सभा ऊ॑ अ्रविश्वास पर मंत्रिसभा 


इस्तीफा दे दे, परंतु यद्द बात ऐसी स्थापित दा गई ह जैसे 
किसी राज्यनियम की आग्ाजक्षा हो । इसी प्रकार श्रेंगरेजी 


और 


शासन-प्रणाली में फई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जा 
दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव में 5 कुछ | सच पृछा जाय 
ते श्रंगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से बड़ी विचित्रता 
है। किसी महाशय ने ठीक ही कहा ऐ-- श्रैंगरेजी शासन- 
प्रणाली में जे दिखाई देता है, वद्द वास्तव में हैं ही नहीं; प्रार 
जो कुद्ध ऐै, वह दिखाई हो नहीं देता।! रा|ज्यनियम फे धतु- 
सार एईंगलैठ फा राजा सारे साम्राज्य फा सम्राद है घोर उसप्सी 
शक्ति बहुत ही ज्यादा ऐं, जैसा कि हम श्वागे चलक्षर लिर्खेंगे । 
परंतु फया वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ९ कदापि नह 

सच पूछा जाय ते ईँगछट फा राजा पास्तव में छूछ भी नहीं 
हैं, उसकी कुछ भी शक्ति नह्दों ६। इस सारसध॑पे एा 


बज कद 


फारण क्या ४ ० फारण यही है कि रगल_ में घहत सी छाएँ 
परिपार्टी पर ही निभर हैं। ध्त: घेगरेजी शा ही सम- 


भने फे लिये जय तक एस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 


न के श्र 
सब पक्के एयका सधा स्वरूप भ्यात मे ध्वाया च््रानमर ४ | 
यह एम छेगरेजी शासम-प्रणाली की एश प्यार दिरि 


5१7 हर 


] के हल ५ 
एवा देसा उचित समभते एह। बह यहा कि फ्म्य देश 


( १७६ ) 


शासन-प्रणाल्ञों के नियमों और राज्यनियमों में भेद है। 
राज्यनियम ते जातीय सभा रोजमर्रा बना सकती है श्र 
मिटा भी सकती है। परंतु वहां शासन-पद्धति फे नियमों 
को बनाने श्रार बदलने के त्रिये दूसरें ही तरीके का अवलंबन 
करना पड़ता है। इँगलेंड में राज्यनियमें। श्रौर शासन-प्रणाली 
के नियमें। में कोई भेद नहों है । दोनों प्रकार के नियम एक 
ही विधि से बनाए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। 
आर जगह ते इस वात की जाँच करने के लिये बहुधा न्याया- 
लय रहते हैं कि कहों शासन-प्रणाल्ो के मिन्न मिन्न अग, शासन- 
प्रणाली द्वारा प्रदत्त अपने श्रपने अधिकारों से परे तो नहीं 
जाते । इँगलैंड में पारलिमेंट जे कुछ नियम वना दे, सव 
मान्य हेोंगे। कोई न्यायाज्ञय यह नहीं कह सकता कि 
पालिमेंट का कोई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन 
विशेपताओं का बताकर श्रत्र हम अगरेजी शासन-पद्धति के 
भिन्न भिन्न अंगों पर कुछ लिखेंगे । 
अँगरेजी शासन-पद्धति अंगरेजी शासनपद्धति में निम्नलिखित 
के श्रेग अग ध्यान देने योग्य हैं-- 
(१ ) राजा, (२ ) मंत्रिस॒भा तथा उसकी उपससिति, 
(३ ) गुप्त सभा, ( ४ ) प्रतिनिधि सभा, ( ५ ) ला सभा । 
इँगलैंड में बड़ो बड़ी उपाधियाँ देना, लार्ड बनाना 
नौ तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत 
करना, सुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, विशप, आर्च विशप 


( (१७७ ) 


तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्य-कर्मेचारियां का भिन्न भिन्न राज- 
कारय-विभागों में प्रबंधादि के न्िये नियत करना राजा ऊं ही 


० बे «65 रु 
. ». नाम पर हाता है। मंत्रिसभा की दउप- 
राजा का धाच्तछ सब ०. 
है समितिकी सद्दमति से बद्द अन्य भो वहत 
था झधिकार 208 20 3 मु हि 
से अ्रधिकारों का काय में ला सकता 


॥) 


हू] 5 डी 
परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर ही हाता ६ , न कि राजा 


पर । इईंगलड में राजा बनने का अधिकार पृत्र राजा हे 


# ९. ढ 


5 


बड़ पुत्र को ही है श्लार घसका प्रोटस्टंट मत का ड्वाना सो 
आवश्यक छू । प्रतिनिधि समा का झ्षिवेशन घुलाना, इसके 
कुछ समय ऊफे लिये बंद कर ईना तथा यदि झ्ावरय झवा पड़े दा 


उसे पुन: नवीन ढंग पर दुनाव के किये प्रेरित फरना था 
। अ 


काय राजा के शी हाथ में ई | यही नहों घरद दं्समिलि को 
प्रमुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्वाषितव झर सकता £ ! 


>> 


रात्ती विक्‍्टोरिया फे ्धिकारों छा दखन करने झहुए महाशय 
बप्हाट से लिखा था फक्रि राधों सेपूरो सेना फे ४थियार रहा 
तो ४, लगभग सबके लबघ राष्यायिसारियां छे। एटन्यूद 


च् 


न 5 का डे ऊ - हे 
फर सकता एं, सथ जहाजा फा बच सातोी ४, हागयात पा 


जद हि न ् ३२ ज्क 
बल क्लि, कर शक हू रू पक ०>+> 25 कल चर न्न हक 
दृकर खेधि कर सकती दे धार ध्िदेस फा दिज्य का ई 
यृ > न ०५ | जिओ - 
नैन्क डे के कृफणओी  बाकाट्कुणजजक लक | “बी शक ५ कं >भ5 | जे अब 
यू पार पार सकठा ६, लष्म सपरशाइए रा शाूशाए 
सदी] है २४ नरक ६२ पत्र सका अल का»... हन्क क्शर हर ४75 व 4... 
नया शि॑ खबता $,, रार सबच्स एके ६ पैर 4+१६ 2७ 
रु पक जनक के, लक फच्क के हर >ज5++ 95  बज+म ये ओ 4 
रः प्‌ कह हु रे जा & 
हिए भगिरर का सधघ सतेया पा छार पएसा गशनता ४ ६ खाराश 
जी ३२ 


पु हि के 
बन गा! ६ +ह। 5 नह 
पे छा रातशा छूगणसजी शान न-रडोॉद छः छजुसार इघलरएा; 





( १७८ ) 


इईँगलेंड के अंतरीय प्रबंध का उल्लद पुल्तट सकती है शऔौर एक 
बुरी संधि या लड़ाई करके सारी जाति को श्रपमानित .कर 
सकती दै तथा नौसेना और स्थल्सेना से हथियार रखवा- 
कर सारे देश को अरक्षित कर सकती है। महाशय 
बैज्दाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
शासन-पद्धति के अमु सार श्रंगरेजी राजा के क्या अधिकार तथा 
क्‍या शक्तियाँ हैं। किंतु जैसा कि दस ऊपर लिख चुके हैं, 
राजा वास्तव में इनमें से एक भी कार्य अपने इच्छानुसार नहीं 
कर सकता । वास्तव में राजा कुछ भी नहों है। जो कुछ 
काये उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्रों द्वारा ही 
होते हैं; और जैसा प्रधान मंत्रों चाहता है, वेसा ही वह राजा 
से करा सकता है। अब हम अगरेजी मंत्रिसभा तथा उसकी 
उपस मिति की पर्याल्लाचना करेंगे । 

ईँंगलैंड में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक हैं। मंत्रि- 
सभा श्रपने प्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति 
समभभनी चाहिए; क्‍योंकि यदि वह 
राजा के प्रति जिम्मेबार होती, तो 
ईंगलैंड की शासन-पद्धति में राजा को शक्ति असीम हो जाती । 
अँंगरेजी शासन-पद्धति में जे। कुछ विचित्र वात है, वह यही 
है कि महामंत्रो राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर- 
दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के 


मंत्रिसभा तथा 
इसकी उपसमिति 
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प्रति द्वोता है। अँगरेजी राजा विजयी दल के किसी मुख्य 
व्यक्ति को ( उसकी स्वोकृति लेकर ) महामंत्री बना देवा है ' 
सहामंत्रो भ्रपनी इच्छा के प्रमुसार अपनी एक मंत्रिलभा 
बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साध बरहत सी बातों 
में प्राय: सहमत द्वोता हैं । ६ की शासन-पद्धति में महा- 
मंत्री फी शक्ति बहुत दी श्धिक दै। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों फी लार्ड बनाया जाता है, सार 
साप्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकाी फा नियत करना भी उसी 
की इच्छा पर है। मंत्रिसभा प्राय: ध्रपना कार्य इपलमिलि 
द्वारा दी किया फरती है। इस उपसमिति के सथ्य प्राय: 
निम्नलिखित प्रधिकारियों में से ही होते ईै-- 
( १ ) मुख्य फ्रापाध्यक्ष | 
( २ ) ला सभा फा प्रधान । 
( ३ ) गुप्त सभा फ्ा प्रधान । 
(४ ) सुद्रा-सचिव । 
( ४ ) धायव्यय सच्िय । 
६ ) दि; राष्ट्रीय साथव -- 
(फ) स्वदेश सचिव 
(र) पिदेश सदिय, 
(गे) भारत साय 
(पी) पपरियेश रथिद, 


(0 शा स्थिर 


हस 
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(च) वायु सचिव | 

(७ ) नी सेनाधिपति | 

(८ ) स्वास्थ्य सचिव ! 

(<) स्काटलैंड का मंत्री | . 

(१०) डाक सचिच | 

(११) शिक्षा सचिव । 

« (१२) कृषि और मसत्त्य चित्र | 

(१३) व्यवसाय-स भा-प्रधान । 

(१४) मजदूर सचिव । 

(१५) लंकास्टर की डचो का चांसलर | 

(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीक्षक । 

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इईँगलैड में यद्यपि 
मंत्रियों का मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये 
उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है| महामंत्रो के भिन्न भिन्न 
पदों के प्रहणय करने से उपसमिति के सभ्यों की डउपरिलिखित 
संख्या घटती बढ़ती रहती है। इँगलैंढ में उपसमिति 
ही राज्य का कार्य करती है तथा विरोधियों के आज्ञेपों का 
उत्तर देती है। उपसमिति की पराजय होने पर सबके सब 
मंत्रियों फो अपना पद छोड़ देना पड़ता है तथा नवीन मद्दामंत्री 
अपनी नई संत्रिसभा तथा उपसमिति का निर्माण करता है। 
अँगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की यद्ठ उपससिति एक 

बड़ा भारी अंग है । गुप्त सभा के विषय में हम आगे चलकर 


ह 
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लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत अधिक हाती है, अत 
वह राजा का इचित सम्मति देने के लिये अवाग्य हैं । आज- 
कलत्त गुप्त सभा का यह काय सं॑त्रिसभा की उपसनिति हो ऋरतो 
। डप्समिति के कारण राज्यकांय ठीकू तार पर चलता 
ओऔर संपूर्ण कार्य की जिम्मेंबारी ले लेने में भो वह समर्थ 
जाती है | 

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा का मुख्य मंत्रो क्वी राजनाति 
स्वीकृत न हो, उस दशा में मुख्य मंत्रों राजा से प्राद्रना झर 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा का दर्खास्त फरदाझर नर 
सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित फरता है! इस प्रकार 


52]5 [8 ,.0॥6 


करने से मुख्य मुख्य प्रश्नां तशा प्रस्ताव पर प्रज्ञा की 
८5 थे न 

क्या सम्मति हैं! इसका राज्य का पता लगता रहना हे । 

यद् ठ्स पहल हा त्ति का चुक णि न्स्रि समय मंदी घ्द्ा गाजा 


ही नियत फरता है 

जिप समय मसंन्विसभा तथा उसझो उपसमिति फ्ी गोसि 
प्रयलित न छुइ घी, उस समय राजा जनता द्वारा मुस्य सं 
पर प्याक्षेर किए जाने 
था, पर्योकि मुख्य स॑ 
धादसी की रखता कांस नहों रास्ता | परत मे 
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रीति से यह दृष्ण इट गया ६४! राजा झद एश मिपरस 


न्यायारीश की स्थिति में ६. जे जनता में लिझ दल #* 
कः न 


त छाप: हा जप बज 
चता प्रतक्ष हा उसा का राष्यनार उपद बार दता (५ धर एम 
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इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता कि उसका कौन मित्र 
है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा वथा राजा को 
परस्पर मिल्ाानेवाल्ी सेस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है। 
अँगरेजी राषज्यनियर्सो के अनुसार राजा सदेव निश्रेत्र तथा 
निर्दोष हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि 
राजा की किसी काये में जिम्मेचारी न हो। मंत्रिसभा 
की प्रणाली से अब सब कार्यों का जिस्मेवार मंत्रो ही हो 
गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है ते 
मंत्री का हो पदच्युत होना पड़ता है तथा दूसरा मंत्री 
उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर॑ दिया जाता 
है। सारांश यह कि मंत्रिसभा- की प्रणात्वी से अ्रव 
प्रिटेव का राजा सर्वप्रिय हो गया है। यदि श्रब प्रजा में 
किसी की समाक्लोचना होती है ते तात्कालिक मुख्य मंत्रो 
तथा उस्रकी उपसमिति की हो | 

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है; परंतु उत्तकी अगरेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों के 
अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर निरभर- हैं ओर इसका 
कारण भी है । अगरेजी शासन-पद्धति का जन्म श्राकस्मिक 
नहीं हुआ है, अपितु उसके प्रत्येक अंग को वत्तमान कालीन 
स्वरूप प्राप्त करने सें पर्याप्त काल लगा दै | इस दशा में लिखित 
अधिकारों की अपेक्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग होना स्वाभाविक है। फ़रांसीसी शासन-पद्धति का 
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जन्म आकस्मिक है, अ्रत: उसमें मंत्रियां के श्रधिकार शासन- 
पद्धति द्वारा निर्णीत तथा लिखित हैं | फ्रांस की जनता का 
स्वतंत्रता से अत्यंत प्रेम है । मंत्रियां की स्वेच्छाचारिता उसे 
पसंद नहीं हैं। परिणाम इसका यह है कि फर्रांसीसी प्रति- 
निधि सभा यदि किसी साधारण बात पर भी फरांसीसी मंत्रियों 
के विरुद्ध सम्मति दे दे ता उन्हें अपना पद छोड़ना पढ़ता है; 
परंतु ईँगलैंड में यद्द वात नहीं है। इईंगलैंड में म॑त्रिसभा के 
पास पर्याप्त शक्तिशाज्ञो साधन विद्यमान हैँ । शंगरेजी मंत्रि- 
सभा राजा की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा फं। घर्वस्ति फर पुनः 
चुनाव के लिये प्रेरित फर सकती है ।  फरांसीसी मंत्रिसभा 
ऐसा फरने की शक्ति रखते छुए भी श्रसमर्थ है। प्रधान तथा 
राष्ट्रसभा को स्वीकृति से फरांसीसी मंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा 
फो घरखास्त कर सकती ऐश, परंतु फर्रांसीसी प्रधान नाम मात्र 
फा ही शासक दोता है। बह प्रतिनिधि सभा फा पर्सास्त 
कर पपने प्रति विशेष नहीं खड़ा फरना चाहता ! परियास 
एसफा यह हो गया है कि फरांसीसी संप्रिसभा ययपि झेंगरेजी 
शासन-पद्धति फा देखकर बनाई गई थी, तथापि घेगरेजी संश्ि- 


+ 


सभा फी हमपेत्ता घद्द शक्तिमें घत्यंत न्‍्यून हो गई है । घेगरेली 
श्रि पृ पे बे _ भी. 
मंत्रिसभा का नियम-निर्माण में पण भारो हाथ ऐ। प्रासि 
9३० ति दि रः शत ि ऋ ु न र 
में सियस-सिमाए का फाये प्रायः एपसलभसितियों एे छपोन ४ ! 

फः ढ फाप हे ः &, 2. ७ 5 
एस फाये फा फल यह ४ क्तलि पाररासीसी संघिसणा होेगरफो 
सेभिसभा थी हपेछा शजिएीस ए । 
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फ्रांस में कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी 
मंत्रिसभा अगरेजी मंत्रिसभा के सहश काम करने में असमर्थ 
हा गई है । फ्रांस में 'दल्लों का इतिहास” नामक शीर्षक में 
हमने विस्तृत तैर पर दिखाया है कि वहाँ पर बहुत से दल्ल 
हैं। जितने बड़े बड़े व्यक्ति डस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही 
वहाँ दल्ों की संख्या है। विचित्रता यह है कि एक फरां- 
सीसी संत्रिसभा पराजित होक्षर जब दूटवी है ते उसके बहुत 
से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाते हैं । 
सारांश यह कि फ्रांस तथा इईँगलैंड की मंत्रिसभा की रीति 
आपस में एक दूसरी से भिन्न है । 
अँगरेजी गुप्त सभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य होते हैं--- 
( १ ) राजपरिवार के सम्य, ( २ ) कैंटरवरी का आर्चबिशप, 
: (३) लंडन का विशप, (४) ल्ञाड चांस- 
लर, (५) मुख्य न्यायाधीश, (4) सुख्य 
बेड स का प्रधान, (७) प्रतिनिधि सभा का प्रवक्ता?, (८) ईँगलैंड 
के राजदूत, ( € ) उपनिवेशों के शासक, (१० ) इईँगलैंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सव मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के . 
सभ्य की उपाधि-प्राप्त अन्य खब पुरुष । है 
गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में द्वोता है। नए 
राजा की उद्घापणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा 
के बर्खास्त करने तथा बुलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए घेपणापत्र इसी में तैयार होते हैं । इसकी कई एक उप- 


गुप्त सभा 
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समितियां € जो भिन्न भिन्न राजकीय कार्यो का संपादन 
किया करती हैं । दृष्टांत फे दौर पर न्याय उपसमितिः ही 


को लीजिए। इसके हाथ में भारत तथा उपनिवेशों को सतना 


ज्ड 


की प्राथनाओं को सुनना दै। इसी प्रकार शुप्र सभा को 
(शिक्षा उपसमिति! शिक्षा संबंधी प्रबंध करती 6। इसकी 
कृषि तथा व्यापार संबंधी उपसमितियां भी हैं जा झपने कझपने 
विभाग का निरीक्षण तथा प्रयंध फरती हद | 

इंगलड की प्रतिनिधि सभा में प्राजक्॒ल स भय की जो संख्या 


ह चह से उसमे नहा चला पका । समय ससझय पर 
भेयां का सख्या मदद धहत अआधय ६६४ 
| 4७४ न ३ सर न्‍ ट 
प्रसिनिधि सदा हर पु 2 
के हगभग ह। प्रतिनिधव सना फझ सभ्य 
ली प्र काल ये तिनि! पल दर्ज न््टनर नक 
९४ घए क लय पचयन जाते ह श्यह्ूर से प्रातानाजया झा ऊचन 


ल्‍्या से शझ्नुपात १: १४००० ४ ! 
कधेालिफ पादरी, रा|ज्य-पदादिफारी 
दिवालिए शझादि तथा धन्य कई प्रकार के ऐसे ए। ब्यत्तियों पे 


झालफर प्रतिनिधि सभा के सभ्य एससे जाने झा णाय: सभी 
२१ यप यथा एससे रपिझ हमने गज 
गगधपि सभ्य फे तौर पर यदने जाने के लिये पता 


५ ॥९,। "० 3४० 
सर्पात्ति सेपंधो कद नहीं लगाई गई है, परत सेपसि कं. शिया 
प्रतिनिधि बनना भी फटिन शो है: हशेज़ि रेनट्रैंट थे भी प्र 
निधि सम्स ऐे सभ्य एनने में दाव ब्यय झगमा पत्ता ह : 


र 
रच ) तक >++ ३ पका लक है 
रात शैसा से निष्म एरएएंय फा एा 


के 


( १८६ ) 


कर लंडन में निवास करना कठिन है । गणना से माल्तूम 
हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पौंड के लगभग व्यय होता 
है। यह शक्ति निधनों के पास कहाँ है कि थे लोग इतना 
व्यय कर सके । सन्‌ १€१८ से पहले यहाँ स्लियों को सभ्य 
चुने जाने ओर वोट देने का श्रधिकार नहीं था, परंतु सन्‌ १८१८ 
के वाद से ३० बे की था इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक ब्ली 
जा कि कुछ खास जायदाद वाली श्र शिक्षित हो, वोट देने 
की अधिकारिणी हो गई है । 

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का ६०००) की 
वार्पिक वृत्ति मिलती है | 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के 
सभ्यों का समय पाँच वर्ष है । परंतु अँगरेजी शासन-पद्धति 
में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है । परियाम इसका यह हुआ 
है कि अभी तक प्रायः कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूर्ण खमय 
तक विद्यमान नहीं रही है। श्रौसत से जहाँ इसकी स्थिरता 
का समय चार वप से भी कम निकलता है, वहाँ पिछली सदो 
की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छः: वर्ष, एक सास तथा बारह: 
दिन तक दी विद्यमान रही थी» 

प्रतिनिधि सभा अपना प्रवक्ता? आप चुनती है, पर उसके 
क्लार्क तघा सार्जेण्ट एट्‌ आम्स राजा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रतिनिधि सभा का वहुत सा समय तो मंत्रिसभा की उपसमिति 
के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधि 


( १८७ ) 
सभा के सम्यां के अपने वेय्यक्तिक अधिक्तार भी पर्यात्र हूँ । 
फाजदारी मुकदमा, न्‍्यायाज्ञय का क्रपमान, दिदाज्ा झआादि 
अपरार्थधा का छ&इकर अन्य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा 
का सम्य पकदा नहीं जा सकता। प्रतिनिधि सभा अपने 
सम्यां का अपराध करने पर सभा से निक्नाल सकती है, परंतु 

पुनः चने जाने से नद्दी राकत सकती । प्री 


ध् 
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अपने विरद्ध अपराध करनेवाले फा छेद कर सकती है आर यह 
डर ज ल्‍ 2. 2, _...: 
ऋंद तात्कालिफ प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती हैं, झागरे 
नहीं। वह झपने अधिकार स्वयं दी न 
प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में झाते है। प्रायन्यय सेदंधो 
बजट ता प्रतिनिधि सभा में ही पहले उपरियधत किया जाता $£ ' 
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बदलती रहती हैं, लिसका गयारा हमर 
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लार्ड सभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं--रायत्, 
आचंविशप, ड्यू क, मार्विवस, अल्जे, वैकाउंट, विशप और बैरन | 
इस सभा में ६०० से अ्रधिक्र इंग्लिश पियर्स हैं। रुक्वाटलैंड 
ओर आयरलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर २८-२८ पियस हैं । 
इसके श्रत्नावा दो इंग्लिश चच के आर्चविशप हैं और २४ विशप | 
जब कोई विशप अपनी विशपगिरी से इस्तीफा दे देता है, ते बह 
लाड सभा का सभ्य नहीं रद्द जाता! इन सब सभ्यों सें 
भ्रधिकांश जन्मपरंपरा से चले आते हैं | राजा प्राइम मिनिस्टर 
की सिफारिश पर चाहे जिसका ल्ार्ड सभा का सभ्य बना 
सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इस अधिकार से बहुत 
फायदा उठाया करते थे । जब ज्लार्ड सभा प्रतिनिधि सभा के 
किसी प्रस्ताव का नहीं मानती थी और वह प्रस्ताव महत्च का 
होता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दलवाले व्यक्तियों को 
लाड बनवाकर ल्वार्ड सभा में उनकी श्रधिकता कर देता था । 
अब भी उसे यह अधिकार है, परंतु उसे काम में लाने की 
आवश्यकता उसे शायद ही कभी पड़े । 
लार्ड सभा के जहाँ समृहरूपेण अपने अधिकार हें, 
चहाँ प्रतिनिधि सभा के सहदश उसके व्यक्तियों को भी 


( श्पड ) 


पर्याप्र श्रथिकार प्राप्त हैं, जे इस प्रक्रार गिनाए जा 
सकते ह-- 

(१) लार्ड सभा अपने विसद्ध अपराध करनेवाले के। ऋंद 
तथा उन पर जुर्माना कर सकती दैँ। (२) प्रत्येक ला फा सभा 
में वक्तता देनेंकी पूर्ण स्वतंत्रता द । (३ ) 
जब्र को£ नया लाई बनाया जाता है, नत्र 
लाई सभा यह देखती हैं क्लि कहों फाई गरती ता नहीं 
हुई है । (४) लार्ड सभा फे पास अपील जाती #। (५४) 
प्रतिनिधि सभा क॑ राज्यक्रमंचारियां फे विरद्ध अ्भियाग इसी 
सभा में हाते # तथा यही निरगाय देती है। (६) नाबालिग, 
विदेशी , ग्रविद्यासपात्र (जिसने बफादारी फी शपद्य ने राई है।) 
लार्ड सभा में नहीं बैठ सथातवा.। (७) समा में प्रत्येम लाह नया 
प्रत्वाव पेश कर सकया है। प्रतिनिधि सभा के पास किए छहुए 


छ् बढ हा 
लाइडइ सभा के आदकार 


प्रस्ताव सी सभा में प्पाते मं धार घढड़ि यह ने पास मारे छा5 
प्रताप राजा फे पास नहीों भेजे जाने । परंतु यदि पं एग्लास 
पोन यार प्रतिनिधि सभा से स्खोछत ही पका ऐ। से लाश सभा 
की 'परवीकृति रएने पर भी पद तियभ से ऊाता (| 

( १) लाएं सभा में जाये हुए था पैंदे हुए लाए पफरे 


कम कह ये णाः स्प पु कर न "हक शा कननक नि "हक 5 
या पद नही किए जा सकते । (६) पाहिमट के गहने एव 


जल का 
५३ का सधना राधा पा एप्प साए का पाए 
ऊातप के धघरियार . जिया ५ 26 
भेजा एछता धघ ६ ६8) घशाए छू 


सभ्य गहएों पे सझते 
र०प ही । | ४३४९१ ॥ 


€ १७० ) 


लताड सभा के अधिकार वतल्ञाते हुए लिखा गया है 

कि प्रजा की अपीलें ला सभा के पास ही जाती हैं। लार्ड 
हल ने न्‍्यायात्षय के तौर पर संतेपमप्रद 
लय संबंधी श्रधिकार कम कियों है, यह कहना श्रति कठिन है । 
अगरेज जाति के भगड़ों की सूचो जिस 

प्रकार बढ़ती गई, ला सभा की इस मामले में सर्वथा अ्योग्यता 
भी जनता को क्रमश: मालूम होती गई। महाशय अर्स्किन 
की सम्मति में शआाक्तात्रि फे अनंतर लाड सभा में एक भी अच्छा 
प्राइविवाक न रहा जो -जनता की अपीलों का उचित रीति 
पर निशेय कर सकता | १८५६ में इँगलेंड में यह खबर फैली 
कि लाड सभा में राज्यनियमों से अभिज्ञ किसी न किसी 
व्यक्ति को सभ्य श्रवश्य होना काहिए तथा इस वात फे लिये 
एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु लाड सभा 
की गलती से ऐसा नद्ठो खका। परिणाम इसका यह हुआा 
कि कुछ ही समय के वाद 'पुख्य न्यायात्षय के न्याय संबंधी 
नियम” ( 80ए/७0७ 00075 ० गंपरवंधशांपा'० 40 ) से 
लार्ड सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह भ्रधिकार स्वेधा ले 
लिया जाता; परंतु १८७४ के नियम से उसको कुछ कुछ अधि- 
कार पुनः प्राप्त हे गए। अब यह राज्यनियम दो गया है कि 
जब तक लाड्ड सभा में निम्नलिखित तीन व्यक्ति उपस्थित न हों, 
तब तक उसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं । वे तीन व्यक्ति 
ये हैं--( १) लार्ड चांसलर (7,0०6 0व००॥० ), 


( १८२१ 


(२) श्रपील के लॉड से ( कवर पाई जैतगु!ए्वी ग॥ 


(+फंग्षा॥) आर ( ३ ) कोई एक लाडे जा न्‍्याद्लय विभाग 
में अधिकारी रह चुका हो । 

लाड सभा फं सभ्य न्याय संबंधी विपयां से चाह परि 
दीं यान द्दां, अपीलों फा निएय उस समा में बहुसम्भ 
ही होता हैं। इस प्रकार ला्ड सभा कं न्याय संदंधी 
पर जा कुछ लिखना घा, लिखा जा चुका हैं। अ्रद्य इम उसके 
नियम संबंधी अधिकारों फा उल्लेख करेगे | 

लाट सभा फे नियम-निर्माए में प्रायः प्रतिनिधि खमः फे 
सहश दी अ्रधिकार | । प्रतिनिधि सभा छा झांमिण विषय! 
में ल्ार्ट सभा की झ्पेक्षा हु प्रदिझ 
 अधिजार प्राप्त हें। दिखी मा में 


नियम-निर्माण संबंधी ः 22 3 कि 
घिक साधिक दिपया के प्रतित्सि छाए प्रस्ताद 
धधिवार 
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हु बे 
पश हा सकता ४ संथा दररमं पार 
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पछ जाते ४7 इसका झारदा यही है थि परिशिएि साहा 


( ८२ ) 


दी लाड्ड सभा की श्रपेज्ञा अधिक उदार विचार की है। 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि हँगलैंड में 
संकुचित विचारबाली मंत्रिसभा की जब्र कभो प्रधानता होतो 
है, तब यह वात नहीं रहती। सर विलियम ऐंसन 
का कथन है कि महाशय ग्लैडस्टन तथा डिजरेली के 
मंत्रित्व काल सें प्राय: बहुत से प्रस्ताव ल्ञाडे सभा में ही पहले 
पहल पेश हुए थे। इस विपय पर इतना ही लिखकर 
अब क्वाड सभा के शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायगा । 
यह कहना सर्वधा भ्रम में पड़ना होगा कि इडगलॉड में 
लाड सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सभा ने चूस लिया है। 
५ वास्तविक बात ते! यह है कि इईँगलेंड की 
_छाडड सभा के शासन दें ही मुख्य सभाओं की शक्ति को 
संबंधी अधिकार अंगरेजी मेँ ५ 
अँगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है | आज- 
कल देनों ही सभाओं में वैयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति 
दिन कम दे रही है। अगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवालों 
की सम्मति में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति ईँगलेंड के 
लिये हानिकर है। महाशय लो ने बड़े गंभीर विचार के 
अनेतर कहा है-- प्रतिनिधि सभा को नियासक सभा कहना 
निरथक है। यह ते आजकल्न मंत्रियों के नियासक प्रस्तावों. 
की एक मात्र विवाद-भूमि हो गई है। आ्लाजकल राज- 
नीतिक विवादे| की खभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा 
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कर रही है |” लार्ड सेसिल्न ने एक वार प्रतिनिधि सभा में 
स्पष्ट शब्दों में कहा था--“हम लोग वैयक्तिक्त अधिकारों 
का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह 
सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि सभा 
की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में दिन पर 
दिन चल्ली जा रहो है ।......इसका क्‍या कारण है ? इसकी 
कोई परवाह नहीं करता। सभ्यों के अधिकार छिन रहे 
हैं, परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी व्यक्ति को इसकी 
कुछ भी चिंता नहीं है. ........ |? सहाशय लावेल ने बहुत 
सी गणतनाओं के अनुसार यह स्पष्ट तार पर दिखाया है कि 
किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि सभा 
दिल प्रति दिन कम हाथ दे रही है। आपका कथन है कि 
१८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ प्रस्तावों में 
सुधार किया गया था; शौर १८७४ से १८७८ तक केवल एक 
ही प्रस्ताव में तथा १८४४ से १८०३ तक फेवल दो ही प्रस्तावों 
में सुधार किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
कंबल ल्ञार्ड सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खाई है, अपितु 
प्रतिनिधि सभा भी बैसी दी दशा में है । इन दोनों सभाओं 
की शक्ति यदि किसी ने चूत्र ली है ते वह केवल मंत्रिसभा 
ने । सारांश यह कि लाड सभा ने यदि अपनी शक्तियाँ खाई 
हैं तो यह न समझना चाहिए कि उसने दे शक्तियाँ प्रति- 
निधि सभा को दे दी हैं| धेचारी प्रतिनिधि सभा ते स्वयं हो 
शा5--?१२ ३ 
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शक्तिहीन हो गई है। इन दोनों सभाओं की शाक्ति मंत्रि- 
सभा ले गई है । प्रतिनिधि सभा तथा लार्ड सभा के वीच में 
एक अंतर श्रवश्यमेव है । वह यह कि म॑त्रिसभा पहले 

पहल प्रतिनिधि सभा को ही नशा पिल्लाया करती हैं । 
यह पहले ही लिखा जा चुका है कि श्रार्थिक विषयों में 
प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा लार्ड सभा की शक्ति न्‍्यून है। 
प्राथिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश 
होना श्रावश्यक है शऔ्रार यह उचित भी प्रतीत होता है, 
क्योंकि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र के चलाने के लिये प्रतिनिधि 
सभा की ही धन देना हो, उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी 

उसी में पेश होने चाहिए । 

प्रतिनिधि सभा ने ल्ञाड सभा से यह अधिकार सर्वथा ही 
अपने हाथ में ले लेने के लिये पहले पहल १६६९१ में प्रयत्न 
किया । उस समय लाड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़कों 
की सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में मेजा । प्रतिनिधि सभा ने उपयुक्त सिद्धांत के 
अ्रमुसार उसे पास न किया और कहा--'धन संबंधी प्रस्ताव 
पहल उन्हीं के पास पेश होने चाहिएं जब कि रुपए 
उन्हीं को देने हैं! इस काये के अलंतर प्रतिनिधि सभा ने 
अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास करंफे लाड्ड 
सभा फे पास भेजा । लाडे सभा ने उस पर एक टिप्पणी 
चढ़ाकर अपने यहाँ से पास करके प्रतिनिधि सभा के पास 
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पुन: भेज दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रस्ताव 
जहाँ का तहाँ रह गया। अगले वर्ष पुनः इसी प्रकार का 
एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास होकर ला सभा में 
पहुँचा । ज्ञाड सभा ने ढील ढाल की तथा कुछ चेंदर- 
घुड़कियाँ दिखताकर उसे पास कर दिया। इसका परि- 
णाम यदह्द हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके 
हाथ से सदा के लिये छीन लिया। १८ण्८ में लाड सभा 
आर्थिक विषयों में सर्वधा निःशक्त हो गई तथा उसके अनंत्तर 
शासन-पद्धति सें यह नियम स्थिर रीति पर काम करने क्गा-- 
“राजा को प्रत्येक प्रहार क्षी आ्थिक सहायता देनेवाले 
प्रस्तावों का पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक है 
और लाडे सभा उनमें कुछ भो काट-छाँट नहीं कर सकती | 
जे कुछ उसके हाथ में है, वह यही है कि चाहे वह उन प्रस्तावों 
का पास करे या न पास करे? | 

यह भी पूर्व में लिखा जा चुका है कि लाडे सभा प्रतिनिधि 
सभा की अपेक्षा संकुचित विचार को है ! डदार दल्वातें की 
यह सभा बहुत ही अधिक काट छाँट किया करतो है । 

प्रतिनिधि सभा कं वहुतत से प्रस्ताव रचित रीति पर ध्यान 
रखकर नहीं चनाए जाते । लाड सभा उन प्रस्तावों का 
सेशोधन किया करती है। संशोधन करने फं किये साहस, 
खदंत्रता और निःपक्तता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव- 
श्यकता होती है। ल्ार्ड सभा में साहस ठदघा स्वतंत्रता ये 
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देने गुण विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें 
निष्पत्षता का गुण नहीं है | 
लार्ड सभा जातीय दलों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित 
हो जाया करती है जिससे प्रस्तावों का संशोधन उचित रीति 
पर नहीं होने पाता । राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि समय 
पाकर लाड सभा में यह गुण भी आरा ही जायगा । 
ईँगलेंड में लाडे सभा से जाति को जो कुछ ल्ञाभ पहुँचते 
वे भुलाए नहीं जा सकते | इँगलैंड एक मात्र लार्ड;सभा फ्षे 
कारण भयानक आक्रांतियों का पात्र न 
है। सका | ल्ार्ड सभा का उच्छेद कर 
राज्य की संपूरं नियामक शक्ति एक 
सभा के हाथ में दे देना ईँगलैंड के लिये सर्वथा हानिकर है । 
यदि किसी देश को श्राक्रांतियों की चाह हो ता वह यह कास 
करे। संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही बता रही 
हैं कि देश की नियामक शक्ति का एक सभा के दृथ में 
कभी न देना चाहिए। इँगलैंड ने तो क्रामवेल के समय 
में ऐसा करके फल भेग ही लिया है। रंप ने १६४४८ की 
१७ साच की राजा के पद का जाति के लिये अनावश्यक 
* तथा भयानक ठहराया शऔर उसी के दे दिच बाद लाड सभा 
.पर भी अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा 
सदा के लिये मूलेच्छेदन कर दिया। उस नियम का रूप 


निम्नलिखित है--- 
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इस प्रकार लाड सभा का सर्वधा नष्ट कर अगरेज जाति 
के कुछ सभयों ने इँगलैंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यत्र किया, परंतु वे लोग सफल न है| सके तथा अँगरेज 
जाति के कुछ ही समय फो बाद 'राजा? तथा ला सभा इन 
दोनों का ही पुनः उद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पय 
नहों है कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता से नहीं चल सका है। अत्यंत उन्नत आचारवाली 
जातियों में यह संभव है। परंतु आजकल कोई जाति 
इतने उच्च आचार की नहीं है। झत:ः एक नियामक सभा 
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द्वारा सफलता से शासन द्वाना भी कठिन ही हो गया 
है | महाशय वाल्टर बैज्हाट ने वहुत ही ठीक कहा है-- 
“परिपूर्ण तथा श्रति याग्य प्रतिनिधि सभा यदिं किसी 
देश में हो ते उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 
“ ल्ञार्ड सभा का होना सर्वथा ही निरथक है । परिपूर्ण तथा 
अ्रति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पय यह है कि वह 
पुण्य रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च 
आचार के हों, जिनमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि 
दूपणों की सप्ता न हो तथा जिनसे विचार शक्ति इस सीमा 
तक हो! कि उनके कार्यों तथा विचारों सें त्रुटि का खान 
तक न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के , 
पुनः निरीक्षण की कुछ भी आवश्यकता न हो । यदि इस 
प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हों 
ते उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या ल्लार्ड सभा 
का रखना सर्वथा अ्रभावश्यक है; अ्रनावश्यक ही नहीं अपितु 
अत्यंत हानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तब 
ते दूसरी सभा का होना बहुत ही आवश्यक है; और यदि 
दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे ते। उसे उसका घुरा फल्ल भी 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह करना बृथा है ।” 


आठवाँ परिच्छेद 

शरास्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र 

युरोपीय महासमर के पहले आरिट्रया और हंगरी देनां 
एक ही साम्राज्य में थे | अपने अपने अंतरीय विषयों सें ये देसें 
स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु प्रास्ट्रिया का राजा इन दोनों के 
संघटन का सम्राट्‌ था । इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिल्लन विचित्र 
था और इनकी शासन-पद्धति भी अपूर्वे ही थी। आस्ट्रिया 
तथा हंगरी में बहुत सी सिन्‍न सिन्‍न सापाभापी जातियों का 
निवास था। थे जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती थों तथा 
एक जाति दूसरी का कुचलने का यत्न करती रहती थी। 
हंगरी सें सगयार जाति की प्रधानता थी, पर आस्ट्रिया में ऐसी 
बात नहीं थी । आर्ट्रिया में जनों की शक्ति को भ्रन्‍्य 
जातियाँ कम नहीं कर सफती थीं । राजनीतिक मामलों फोा 
छोड़कर श्रास्ट्रिया फे साथ हंगरी का वैसा ही संबंध घा 
जेसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है । दोनें एक दूमरे 
से स्वतंत्र समभे जाते थे। दोनों की शासन-प्रणाली भिन्न 
भिन्न थी, देने की पार्लिमेंटें भिन्न भिन्‍न थीं और दोनें के 
न्यायालय भो भिन्न भिन्न थे। किंठु ऐसा होते हुए भी दोनों 
सिल्ल गए थे । द्वोनों का सम्राट्‌ एक था, फंडा एक घा, दोनों 
का नागरिकत्व (०ंधं20॥5)॥0) एछू घा घोर दोनों अपने झपने 
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प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी 
स्थापित रखते थे । हम इन दोनों राष्ट्रों की प्राचीन शासन- 
प्रणाली पर भी कुछ. लिखेंगे | 

आस्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाल्ी का निर्माण सन्‌ 
१८६७ में"हुआ था | इस शासन-प्रणाल्लो के अनुसार आस्ट्रिया 
का सम्राद राज्य का मुख्य पदाधिकारों 
था। इस पद का अधिकार सम्राट के 
वंशजों का ही था। एक जातीय सभा थी और एक मंत्रि- 
सभा भो थी। सम्राट की समस्त श्राज्ञाएं किसी न किसी 
मंत्री द्वारा दस्ताक्षरित होती थीं । किंतु यह कहों नहीं स्पष्ट 
किया गया था कि मंत्रिसभा पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
दहोगी। शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ काल वाद मंत्रिसभा 
का पालिंमेंट के प्रति उत्तरदायित्व ऊपरी रीति रिवाजों में तो 
स्थापित द्वो गया था, किंतु पल्िंमेंट में दलवंदी ठीक तरह से 
न होने के कारण सम्राट्‌ मनमानी करा सकता था | 

आस्ट्रिया की जातीय सभा या पार्लिमेंट दे सभाओं 
से मिलकर बनी थी--एक ते ल्ार्ड सभा और दूसरी प्रति- 
निधि सभा । ल्ञार्ड सभा के सभ्य राज- 
पुत्र, राजवंशज, कुलीन व्यक्ति, पादरी, 
मह्दापादरी आदि होते थे । सम्राट्‌ वहुत से व्यक्तियों को लार्ड 
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य वना सकता घथा। ला्ड सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकार एक ही सदृश थे । 


आस्ट्रिया 


छाडे सभा 
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प्रतिनिधि सभा के सभ्य छः वर्षों के लिये चुने जाते थे । 
अ्रतिनिधि सभा को सम्राट_ जब चाहे तव विसजित कर सकता 
था। प्रतिनिधि सभा के सभ्यां का चुनाव 
प्रांतों के निवासियों द्वारा सीधे तार पर 
द्वोता धा। आरि्ट्रिया में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की चुनने- 

वालों की पाँच श्रेणियाँ थीं--- 

ह (१ ) भूमिपति, ( २) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) प्रामवासी, ( ५ ) साधारण जनसमूह । 

इन पाँच श्रेणियों के श्रनुसार ही चुनाव के प्रांतां का 
विभाग था । बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी थे जे। स्वतः 
एक प्रांत थे। साधारण वार पर प्रत्येक प्रांत का एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था | 

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष भ्रधिवेशन द्वोता था | ल्ञार्ड 
सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रस्ताव पास किया 
जा सकता था तथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के 
लिये भेजा जा सकता था। . प्रत्येक प्रकार के नियम, व्यापारिक 
संधियाँ तथा कर आदि विषयों का दोनों सभाओं में पास 
होना आवश्यक था । 


प्रतिनिधि सभा 


आस्ट्रिया के सदश हंगरी की भी अपती स्वतंत्र शालन- 
पद्धति घी; किंतु हंगरी का भी अधिपति 
आस्ट्रिया का सम्राट्‌ हो था; सम्रादू 
की आस्ट्रिया तथा हंगरी दोनों हो की राजपघानियों से दे। दार 


हंगरी 
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राज्यामिपेक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। आारिट्रिया का 
सम्राट “हंगरी का ईश्वर प्रेपित राजा” की उपाधि से भी पुकारा 
जाता था। घुडापेस्ट में हंगरी की राजधानी थो और यहाँ 
पर वह हंगरी की मंत्रिसभा खय॑ चुनकर स्थापित करता था । 
परंतु यहाँ की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पुरी तरह से 
उत्तरदायी थी । कारण यद्द था कि हंगरी से मगयार लोग 
अ्रधिक थे और उनमें एकता थी । सम्राद्‌ यहाँ अ्रपनी चाल 
नहीं चल सकता था | यहाँ की पाह्लिमेंट में भी दो सभाएं 
थीं। प्रथम तथा अतरंग सभा में वंशपरंपरा से चल्ले 
आए हुए सभ्य रहते थे और दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे । 

सम्राट, ही आरिट्रया हंगरी की खल्ल तथा जल्ल सेना का 
निरीक्षण करता था। कुछ विभागों के पदाधिकारियों को 
दोनों देशों में सम्राट ही नियत करता था। दोनों ही राष्ट्र 
विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि, व्यापार तथा भ्रन्य सार्वजातीय 
विषयों पर प्रथक प्रथकू बात नहीं कर सकते थे। सारांश 
थह कि दोनों ही राष्ट्रों का काये बहुत कुछ मिलकर किया 
जाता थधा। आस्ट्रिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ 
थीं, परंतु जातीय सभा की आज्ञा के बिना वे युद्ध पर नहीं 
भेजी जा सकती थों। दोनों राष्ट्रों का व्यय समय समय 
पर दोनों ही राष्ट्रों की सभाएँ नियत कर देती थीं; परंतु 
यदि ऐसा न दे। सकता था ते सम्राट स्वयं व्यय नियतः 
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कर देता था तथा कौन राष्ट्र कितना दे, चद्द भी स्वयं हो 
निर्धारित कर देता था । 

आस्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति अति विचित्र 
थी। दोनों ही देशों क॑ प्रतिनिधियों की एक एक राष्ट्र-संघ- 
टन की सभा द्वोती थी । प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता 
था। उन साठ सभ्यों में से ४० सभ्य राष्ट्रोय प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा चुनकर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय लार्ड 
सभा की ओर से | इनका चुनाव प्रति वष होता था | उनका 
अधिवेशन एक वार वाइना में होता था ते दूसरी वार बुडा- 
पेस्ट में। जिस बार सभा का अधिवेशन प्ास्ट्रिया में होता 
था, उस बार उसकी कारंबाई जर्मन भाषा में होती थी, 
परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेस्ट में होता था, उस समय 
उसकी कार्रवाई मगयार भापा में ही लिखी जाती घी । फोरम 
८० सभ्यों का होता था। राष्ट्रसंघटन की सभाओं में 
सम्मति देने का अधिकार भी दोनों राष्ट्रों के सभ्यां को समान 
ही था। सारांश यह कि राष्ट्स्‍संघटन की सभाओं में 
आस्ट्रिया तथा हंगरी फीा शक्ति सें समान समभकर ही कास 
किया जाता था। यह घटना इस बात को भी स्पष्ट करती 
है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपका एक दूसरे से 
प्रथक_ समभते थे । 

किंतु प्रास्ट्रिया हंगरी की इस शासन-प्रणाल्री से वहाँ फं 
सब निवासी संतुष्ट नहों श्रे। जैसा कि हम ऊपर पता हयाए 
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नर 


हैं, आरस्ट्रिया में जर्मन और हंगरी में मगयार ये ही सारे 
देश में वास्तव में सुखी थे। श्रतः जब सन्‌ १४८१४ में 
श्रास्ट्रिया हंगरी के ही स्विया को चुनौती देने पर युरापीय 
महाप्तमर छिड़ा और वाद में इसमें आस्ट्रिया हंगरी की हार 
द्वोने लगी, तब शआास्ट्रिया हंगरी की दवी हुई जातियों ने 
अपनी खतंत्रता का अच्छा मौका देखा । पोल्स, जेक्स, 
स्तोवेक्स तथा जूगीस्लेव्ज, सभी अपनी स्वतंत्रवा की आवाज 
उठाने लगे। सन्‌ १८१८ में सम्रांट ने इनका कुछ अधि- 
कार देने की घापणा की, किंतु का वरपा जब्र कृपी सुखाने । 
लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए । हंगरी ने आस्ट्रिया से अपना 
संबंध तोड़ लिया । एक के वाद एक एक जाति ने अपनी स्वतं- 
त्रता की घेषणा कर दी और अपनी अपनी काम चल्लाऊ सर- 
कार स्थापित कर ली। ११ नवंवर सन्‌ १€१८ की जिस 
दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट अपने पद से अलग हो 
गया और समष्टिवादियों ( 8०0०9) 7067००४४४ ) की 
एक सभा ने शेप आस्ट्रिया में प्रजा के प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य की घोषणा कर दी । अ्रतः भ्रास्ट्रिया हंगरी के सम्मे- 
लन से निम्नलिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए--( १) आस्ट्रिया, 
( २ ) हंगरी, ( ३ ) पोलैंड, ( ४ ) जेकोर्त्ोवेकिया, (५ ) 
जूगास्लेविया और ( ६ ) रूमानिया | 

(के ) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य--नवीन : 
आस्ट्रिया में प्राचीन आस्ट्रिया के केवल सात ही प्रांत हैं। 
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इनके भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रों द्वारा ले लिए गए हैं। इसकी 
जनसंख्या प्राचीन आस्ट्रिया की जनसंख्या से केवल ) ही है। 
( ख ) हंगरी--सन्‌ १७१८ के नवंवर मास सें हंगरी 
ने भी अपने को प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य घोषित 
किया था और कई महीनों तक्क एक कामचलाऊ सरकार 
द्वारा शासित भी होता रद्दा। इसके वाद कुछ दिनों तक 
किसानों तथा सजदूरां की सेोवियट सरकार रहीं ( जैसा 
कि रूस में है) । किंतु यह साोवियट सरकार रुमानिया 
की सना द्वारा दवा दी गई और पहली सरकार पुनः स्थापित 
हुईं। सन्‌ १७२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन 
हुआ | इसके सदस्यों का चुनने के लिये प्रत्येक लो पुरुष 
का मत देने का अधिकार था। इस जातीय सभा ने फोई 
६ शासन-प्रणाली नहीं बनाई पश्लरौर महासमर फे पहले- 
वाणी पुरानी शासन-पद्धति में ही समयानुकृत कुछ झदत् 
चदल करके हंगरी का परिमसित एकसत्तात्मक राज्य धोषित 
फर दिया। किंतु सम्राट का पद खाली ही रखा। 
महासमर के फत्न-सरूप हंगरी की बहुत कुछ जमीन जादी 
रही और नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से आधी 

हो रह गई । 
(ग) पोलैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य---बीन 
पोलैंड आरिट्रया, जरमनी श्लौर रूस के साम्राज्यों के छुछ 
कुछ हिस्सों से मिलकर बना हैं: अठारहवी शताब्दी के 
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अंतिम चरण में पोलेंड एक खतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य 
था। यह अपनी विचित्रता फे लिये प्रसिद्ध था। चहाँ 
का राजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इस विचि- 
त्रता के अतिरिक्त पोलैंड में एक और बड़ो विचित्रता थी। 
वह यह कि जातीय सभा में जब तक सबकी एक राय न 
हो, कोई काम नहीं हे सकता था--क्राई नियम नहीं बन 
सकता था । कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि मैं 
विरोध करता हूँ ते चाहे वाकी सवर्के सब उस्ते क्यों न 
चाहते हों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था । इस बेहूदगी से यहाँ 
भगड़ों का धर द्वी वन गया। पोलैंड के आसपास जर्मनी, 
श्रास्ट्रिया और रूस सदृश वलशाली और लाज्चो साम्राज्य थे 
ही। सबकी आँखें वेचारे पेलिंड पर गड़ गई । सन्‌ १७८४ 
तक पोल्ैंड का टुकड़ा ठुकड़ा इड़प कर लिया गया और 
स्वतंत्र पोलैंड का कोई ठुकड़ा युराोप के नक्शे पर न बचा । 
इसके बाद करीब एक शताब्दो तक पोलैंड में जातीय आंदे- 
लन मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनों साम्राज्यों 
द्वारा दबा 'दिए जाते थे | 

युरोपीय महासमर में पेलैंड का भाग्य चमका | मित्र 
राष्ट्रों को यह इच्छा थी कि पोलैंड का खतंत्रता दे दी जानी 
चाहिए | इनकी जीत होने पर ऐसा ही हुआ्ना और पोलैंड 
को धर बैठे खतंत्रता प्राप्त हो गई। जमेनी और झासिट्रिया के 
हारने पर पोलैंड के सब हिस्सों ने मिलकर एक जातीय सभा 
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बनाई और पोलैंड की शासन-प्रणाली निमित की । यह 
शासन-प्रणालो प्रतिनिधिसत्तात्मक है । 

( घ ) जेकोस्त्तावेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य--- 
जेकास्लेवेकिया में वेहेमिया का प्राचीन राज्य, मोरेविया 
सिलोशिया और स्लेवेकिया शामिल हैं। महासमर के 
पहले स्ले।चेकिया हंगरी फा एक हिस्सा था और वाकी के 
हिस्से श्रास्ट्रिया के अंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग 
१४००००० है। इनमें २ जेक्स लोग हैं । इसकी खतंत्रता 
महासमर के अंतिम दिलों में घोषित हुई थी श्रार महीने भर 
बाद ही कार्य में भी लाई गई थी। सन्‌ १७२० में यह काम- 
चलाऊ शासनप्रणाली स्थायी वना दी गई। 

(डः ) और ( च) रूमानिया, श्रौर 'सब्से, क्रोट्स 
कर स्ले|वेन्स? फे राज्य--छमानिया और जूगेस्लेविया वास्तव 
में प्रचीन आस्ट्रया हंगरी के ही हिस्से नहों कहे जा सफते | 
महासमर के पहले रूमानिया एक छोटा सा राज्य घा। श्रव 
उसमें बेसार्विया, वूक्नोनिया शहर ट्रान्सल्वेनिया भी शासिल 
हो गए हैं। शअतः वह पथ पहले से दुगना हो गया हैं। 

जूगेास्लेविया ते प्राचीन सर्विया ही हैँ जो कि अब उससे 
तिगुना है। इसमें मंटीनीमो भी शामिल हो गया है । जूगोस्त्े 
विया का राजकीय नाम 'सब्स, क्रोद्स कार स्त्वावेन्ल का राज्य? 
(00 ाएवणजा ण॑ शिए छैलग5, एक, शाते 8]0४९०७४०) 


है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन्‌ १€२५१ में जनता का 
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निर्वाचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है। थे दोनें राज्य 
'परिमित एकसत्तात्मक राज्य? हैं । 

उपयुक्त छहों राष्ट्रों में राष्ट्र का एक ही एक अधिपति है । 
जूगेस्लेविया और रूमानिया में राजा हैं, और ये लड़ाई के 
पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके वाद भी, इन्हीं के 
पुरुष वंशज राज्याधिकारी हैेंगे। हंगरी में अभी तक कीई राजा , 
गद्दी पर नहीं बैठाया गया है, किंतु शासन-प्रणाली के भ्रुसार 
यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आरिट्रया, पोर्लैंड 
अ्रर जेकासले।वेकिया में जातीय सभा की दोनों सभाओं के 
एक साथ बैठकर चुने हुए प्रधान सुख्याधिपति हैं। आस्ट्रिया 
में प्रधान की अवधि चार वर्ष की है श्रार पोलैंड तथा जेका- 
स्‍ले।विकिया में सात सात वर्ष की है । 

जूगेस्लेविया में केवल एक ही सभा की व्यवस्थापिका 
सभा है और इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक 
स्री-पुरुप को मत देने का अधिकार है । हँगरी ने अभी तक 
निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा 
रखेगी या दे सभाओं की । आस्ट्रिया, पोर्लैंड, जेकास्ले।वेकिया 
और रूमानिया में जातीय सभाओं में दो दे सभाएँ हैं---अतरंग 
सभा और प्रतिनिधि सभा | इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा 
चुने हुए सभ्यों की ही होती है । 


नवाँ परिच्लेद 
रूस 


सन्‌ १८१७ फे पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य 
था। यहाँ का राजा जार फद्दन्चता था । उसने लोगों पर 
बढ़ा भ्रन्याय मचा रखा था । सन्‌ १७०४ में, लोगों के क्रांति 
करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की श्लौर समस्त 
बालिग पुरुषों का इसके सभ्यों के निर्वाचन का अश्रधिकार 
दिया। परंतु दे साल फे अनुभव से इस निर्वाचन विधि 
को अ्रपने प्रधिकारों में कंटक समझकर उसने इसकी वंद 
कर दिया और एक ऐसी विधि तिमित की जिससे राष्ट्र 
सभा में उसफ॑ ही पत्तपाती सभ्य रह सकें। ऐसा ही हुक । 
यद्यपि सामान्यतः लोग अत्यंत ही श्रसंतुष्ट थे, तधापि कुछ 
काल तक यही व्यवस्था चलती रही । सन्‌ १८१४ में मह्ा- 
समर छिड़ गया। संकट का समय समभफर सब दलों ने 
मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया । १७८१४- 
(«१५ में रूस फ॑ कई जगह द्वार जाने के धाद राष्ट्र सभा ने 
सरफार फे सनन्‍्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सलाह उपस्थित 
फो। किंतु विनाशकाछे विपरीतवुद्धिः,--इन सलाहां फी 
बुरी तरह छावहेलना फी गई। सेना धार शासन के प्नन्‍्य 

शा०-- २ ४ 
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विभागों की कमजोरी पर लोग पहले द्वी से भड़के बैठे थे । यह 
अवद्देलना श्रप्नि में घी फा काम कर गई । इतना ही नहीं, 
जार ने इस श्रवसर पर ऐसे बेहूदे श्रौर जनता के प्रतिकूत्त 
मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के जी हुजूर” सभ्य भी जार के 
विरुद्ध हे! गए । इस कंटक को भी दूर करने फे लिये जार ने 
राष्ट्र सभा के वरखास्त द्ोने का हुक्म दिया । पर अब जार 
हद से बाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा फे सभ्यों ने उसकी 
घात नहीं मानी और अपना एक मंत्रिदल कायम करके एक नई 
फामचलाऊ सरकार ([?70शंशं०४७) ७0ए९७०7776॥0) स्थापित 
फर ली; मोर यद्ट घोषणा की. कि शीघ्र ही एक सुव्यवस्थित 

प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे नए सिरे से रूस की शासन- 

प्रणाली का निर्माण करेगी | इस कामचलाऊ सरकार के साथ 

ही माचे सन १८१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो 
गई पक्रौर जार राजपद से विहीन हो गया | 

इधर ते। यह फामचल्लाऊ सरकार स्थापित हुई, उधर उसी 

दिन पेट्रोग्रेड में भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा 

सेच्हियट स्थापित हुई जो दो दिन बाद श्रमजीवियों और सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की सेोग्हियट कहलाई। इसने भी शासन 

का अधिकार श्रपने हाथ में ले लिया । रूस में अ्रव दे सर- 

कारें हो गई जो अपनी अपनी भिन्न मिन्‍न ध्ाज्ञाएं देने लगीं। 

अत में सोव्हियट ने उपयुक्त राष्ट्र सभा की कामचलाऊ' 
सरकार फो दबा लिया । नर्वंबर सन्‌ १४८१७ में यह काम- 
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चलाऊ सरकार सेना के जोर से विलकुल्ल उखाड़ डाली गई । 
राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ आ्रार्थिक और सामाजिक 
क्रांति का भी डंका पीटा गया । इसके मुख्य कर्ता-धर्ता 
वेलशेविऋ नामी दक्ष से मशहूर हैं । 

इस घटना के बाद रूस भर की सारी सोव्हियटों ने एक 
ग्रखिल रूसी-सेब्हियट-कांग्रेस की ओर संसार के प्रसिद्ध 
पुरुष निकालाइ लेनिन की अध्यक्षता में एक कार्यकारियी 
सभा स्थापित की । इसने लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छाड़ 
दिया। प्रधम श्रेणों श्रौर मध्यम श्रेणो के लोगों से उनकी संपत्ति 
छुड़ा ली श्रौर श्रमजीवी मजदूरों को बाँटी। रेल, फैक्टरी 
इत्यादि सब्र लोगों के फायदे के लिये धझपने हाथ में लो, जार 
तथा उसके संबंधियों का जान से मार डाला, कई बडे घड़े 
धनियों, अ्फलरों श्र उपाधिधारियों का खतम किया, ऋइयों 
को जेल्न में टँसा और कइयों को देशनिकाला दिया। गिरजा- 
घर भी साफ कर डाला। तवात्पये यह कि रूस फो दिलकुल 
फाया पल्ठट कर दी । जिधर देखा, उघर साम्यवादियोां का 
ही बोलबाला हो गया | 

सन्‌ १७१८ फे प्रोष्म काल में इन वालशेविकों ने झरििल 
रूसी-सेवियट के सनन्‍्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्थित को । 
यह शासन अपाली खोकत हो गई; पार झाज भी रुस में बह 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, यय्पि सन्‌ ११८ से प्रय तक 
उसमें कई जगह रदोवद्ल भी कर दिया गया है। हसी दीद 
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में रूस के कई हिस्सों ने अ्रपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्रता की 
घेषणा कर दो और अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक सेव्हियट 
स्थापित कर दी । सच १४२२ में इन सबका एक संघटन हो। 
गया श्रौर इस राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली सन्‌ १&२३ में 
निर्मित की गई। यह राष्ट्र-संघटन यूनियन आफ सोव्दियट 
साशिभलिस्ट रिपवलिक! (8887) के नाम से प्रसिद्ध है । 
रूसी शासन-पद्धति के मूल तत्त्व 

शासन-पद्धति की यह प्रथम धोपणा है कि रूस सोठ्हि- 
यटों का प्रतिनिधि-सचात्मक राज्य है। इसका अर्थ यह है--- 
रूस की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 
नहीं हैं, किंतु इसमें सेव्हियटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 
यह किस तरह है, यद्द हम भ्रागे चलकर बतल्लावेंगे । 

सोबव्हियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था के और 
इससे अधिक श्रवस्थावाले समस्त एशियानिवासी ख््री-पुरुषों को 
मत देने का अधिकार है, वशर्ते कि वे खयं॑ अपने परिश्रम से 
अपनी जीविका चलाते हों और अपने लाभ के लिये दूसरों से 
परिश्रम न कराते हों। यह्द स्पष्ट कर दिया गया है कि निम्न- 
लिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे-- 

(क ) जे लाभ के लिये दूसरों से मजदूरी कराते हैं 
( इसमें घरू नौकर शामिल नहीं हैं ) । 

(ख ) जो ऐसी पूँजी से श्रपनी जीविका चलाते हैं जे। उनके 
परिश्रम की कमाई नहीं है। जैसे व्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि । 
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(ग ) राोजगारी, वनिए, महाजन, एजेंट लोग, मध्यम 
श्रेणीवाले लोग इत्यादि । 

( घ ) पादरी ओर पुरोहित । 

( 8 ) वे लोग जा जार के जमाने में वड़े घड़े ओहदों पर थे। 

( च ) पागल और चोरी इत्यादि में पकढ़े गए कैदी । 

इसके साथ ही साथ उन परदेशियों का भो मत देने का 
अधिकार दिया गया है जो रूस में रहते है और श्रमजीवी हैं। 

केवल मजदूर पेशेवाले ही सच प्मधिकारों के अधिकारी हैं। 

रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने के बाद अब 
यह जानना आवश्यक है कि शासन-प्रणाली का ढाँचा किस 
प्रकार का है। पहले दम रूसी राष्ट्र 
संघटन की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करेंगे जो सन्‌ १७२२ में प्राचोन रूस कं 
अलग अलग खतंत्र राष्ट्र बने हुए प्नार हिस्सों ने निर्मित की 
घी। चार खतत्र राष्ट्र इस प्रकार हं---रूस (खास), यूत्रे- 
निया, व्हाइट रूस शोर ट्रांस-कार्केशिया । इन राष्ट्रों का संघटन 
अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सच्दश दे। इस संघटन को मुए्य सभा 
संघ-सेोव्हियट मद्दासभा ( एकता एणाशर४ड त॑ ४ चए्ऱ ) 
है | इसके सभ्य प्रांतीय सोव्टियट तथा नगर सेव्हियट द्वारा 
चुने जाते है। प्रांतीय सेएच्हियट प्रति ३,२५,००० ग्रामवासिरयों 
पोछे एक सभ्य संघ-सोव्दियट महासभा में सेजती है. छार 
नगर सेडविहियट प्रति २५,००० उयोग धंघधेदाने मागरिकों पीछे 


राष्ट्रसंघटन $8७57 
की शासन-प्रणाली 


# 
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एक सभ्य भेजती है| इस महासभा की बैठक साल में केवल 
एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति 
चर्ष सह्ासभा एक उपसभा चुनती है जे। संघ-केंद्रीय प्रवंधकारियी 
सभा ( एकता एशाफएक. #ऋ००प्रँए७ 00786 ) 
कद्दलाती है। यह प्रति तीन सास बाद बैठती है ओर इसके 
हाथ में नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। यह: प्रबंध- 
कारिणी सभा भी काफी बड़ी द्वोती है। इसके सभ्यों की 
संख्या करीब करीब ४०० के द्वोती है। इसलिये इस सभा 
की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ ही सभ्य रहते हैं । 
यह उप-प्भा ही रोजमर्रा का सारा काम देखती है | 

शासन कार के लिये एक मंत्रिसभा है जिसे संघ-जनता 
पापक-सभा ( एम्रणा 00एत्री ० 760965 (007रग्रां58878) 
कहते हैं। इसमें १५ सभ्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रवंध- 
कारियी सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें एक प्रधान होता है 
पर 9 उपग्रधान । प्रधान का छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर 
एक न एक शासनविभाग का भार रहता है। इस सभा की 
आज्ञा राष्ट्रसंघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है 
श्र उनके विशेष राष्ट्र द्वारा काये में लाई जाती है। इस 
सभा में भी एक उप-सभा बन गई है जो मामूली विपयों 
का निपटारा करती है। यह सभा संघ-सेव्दियट-मद्दासभा 
के प्रति उत्तरदायी होती है । 

राष्ट्संघटन की शासन-प्रयाली ने उपयुक्त सभाओं के 
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द्वाथ में वड़े बड़े अधिकार दे दिए हैं। उनसें निम्नलिखित 
श्रधिकार भी शामिल हं-- विदेश-संच्ंध श्रार संधि की देखभाल, 
युद्ध करना और शांति स्थापित करता, 
कर्ज ल्लेना, विदेशीय रोजगार को सेंभा- 
लना, रेज्ञों, डाकखानों और तारघरें को देखभाल करना, 
सेना का प्रवंध करना, संघटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का 
चल्लाना, वाट और तैल की एक सी स्थापना करना, एक से 
कर लगाना इत्यादि । इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र 
, के उन्‌ कानूनों श्र नियमों को रद्द करना जे सन्‌ १८२२ 
की संधि फे खिलाफ हों । 
यह ते हुई राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति। यह सन्‌ 
१८१८ में रूस ( खास ) के लिये बनाई गई शासन-प्रणालो 
फे ही ढ'ग पर है। प्रव हम रूस ( खास ) की शासन- 
प्रणाली का कुछ वर्णन करेंगे । संघ फे प्रन्य राष्ट्रों की भी 
शासन-प्रणाली करीब फरीब इसी प्रकार की हे । 
हम ऊपर कह ही धझाए है कि पंट्रोमेड साव्हियट ने राष्ट्र 
सभा द्वारा स्थापित कामचलाऊ सरकार फा उखाड़कर एक 
 झखिल-रूसी-सेव्हियट महासभा स्थापित 
की घो। सन्‌ १९८ में जा शासन- 
पद्धति निर्भित हुई, उसने भी इसे रहने दिया। झाजइल 
रूस की यही सब से बड़ी राष्ट्र सभा है। इसमें रूस भर को 
सारी सेच्हियर्टो फे प्रतिनिधि झाते एै। इनक चपुनाद का 


संघ सरकार के अधिकार 


रस्सी साच्हि 
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ढंग विचित्र है। अब दम उसी का वर्णन फरेंगे । साथ में 
पाठक यह ध्यान सें रखें कि यह अखिल-रूसी-सेव्हियट 
सदासभा, राष्ट्स्‍रसंघटन को संघ-सोव्डियट मद्दासभा से 
विलकुल भिन्न है, तो भी इसके सभ्यों का निर्वाचन इत्यादि 

उससे बिलकुल मिल्लता जुलता है । ह 
इस पृष्ठ के सामने के वृक्ष पर दृष्टि डालिए | इसकी जड़ 
में एक ओर ते शहरों की फैक्रियों श्रीौर कारखाने में काम 
करनेवाले द्लों की सेव्हियट हैं श्रौर दूसरी ओ।र गाँवों की और 
देहाती जातियों की सेज्हियट हैं। थे दोनें प्रकार की साब्हि-, 
यट क्रम से नगर और जिला सेोच्हियट में अपने अपने प्रतिनिधि 
भेजती हैं। प्रांत भर की सारी नगर सेोव्हियट मिलकर प्रांतीय 
सोठ्हियट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं । इसमें वे प्रति २००० 
वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं | इसी प्रकार एक रीजन भर 
की सारी नगर सोव्हियट प्रति ५००० वोटरों पीछे १ प्रति- 
निधि रीजनल सोबव्हियट में भेजती हैं। रूख भर की 
सारी नगर साोव्हियट मिलकर अखिल-रूसी-से।व्हियट-क्रांग्रेस 
में भी, सीधे, प्रति २१००० बोटरों पीछे १ प्रतिनिधि मेजती 
हैं। इसी प्रकार जिला सोब्हियट एक ओर तो प्रति 
१०,००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय सेाव्हियट 
में मेजती है और दूसरी ओर प्रति १००० निवासियों पीछे १ 
प्रतिनिधि काउंटी सोब्दियट में भेजती है। ये काउंटी 
सोब्द्ियट प्रति २५००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि रीज- 
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नल्न साव्दियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सेव्हियट के भी 
प्रतिनिधि आकर मिल्षते हैं। ये रीजनल सेव्द्ियट भी किसी 
किसी अवसर पर अखिल-रूसी-सेव्हियट-मद्दासभा में अ्रपने 
प्रतिनिधि भेजती 

उपयुक्त वणन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन- 
संख्या श्रौर वेटरों के किसी एक श्रनुपात पर नहीं है। शहर के 
मजदूरों और उद्योग-धंधेवालों के द्वाथ में कहीं अधिक अधिकार 
हैं। उनको इतना अ्रधिक अधिकार देने का कारण यह है कि 
रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवाल्ञों ही पर 
निर्भर है। थे ही इस शासन-प्रणाल्ली के खास भक्त हैं। ऊपर 
यह भी देखने में आया होगा कि शहरों में प्रतिनिधि चुनने का 
हिसाब वोटरों की संख्या से छगाया जाता है; किंतु याँवों में 
यद्द सव जनसंख्या फे द्विसाव से द्वाता है। यह भी उद्योग- 
धंधेवालों के हाथ में विशेष भ्रधिकार देने का तरीका है। इतना 
ही नहीं, शद्दरवालों को ते सीधे श्रखिल रूसी-सेव्हियट मेहा- 
सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, परंठु गाँववालें की 
केवल प्रांतीय सोव्हियट ओर कभी कभी रीजनल सेचिहियट 
के जरिए ही महासभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है । 

अखिल रूसी-सेव्दियट मद्दासभा रूस के लिये अंतिम और 
सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नहीं। इसके 
सभ्यों की कोई खास संख्या वँधो हुई नहीं है। शरद तो. 
प्रतिनिधि भेजनेवाली सोज्हियटों पर निभर हें महासभा 
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की बैठक साल में दे बार मास्को में दाती है । इसको नियम 
और फानून बनाने फा पूरा अधिकार है; किंतु जे अ्रधिकरार संघ- 
सेव्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती । प्रखित-हुसी सोब्हियट महासभा की एक 
प्रबंधधारिणी सभा भी है जे महासभा की अ्रनुपस्थिति में 
उसका सारा फाम सँमालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते 
हैंँ। इसकी भी एक उपसभा दे । 

जैसे राष्ट्रसंघटन के लिये एक मंत्रिसभा हैं, वैसे रूस 
(ख़ास ) के शासन काये के लिये भी एक मंत्रिसभा हैँ श्र बद्द 
भी जनतापापक सभा (]200]))०5 0णयगाह्षयत8 (१७ए॥८४) ) 
फहलाती है| इसमें बारह सभ्य होते हैं । इनमें से १ प्रधान 
द्वोता है श्लौर वाकी ११ फे हाथ में प्धक्‌ प्रधक निम्नलिखित 
शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदार्थ , प्रधे मजदूर, न्याय,शिक्ता, 
स्वास्थ्य, सामाजिफ भलाई, मजदूरों श्रार किसानों की देख रेख, 
श्राधिक सभा पार आंतरिक ( 00709 )। ये १४ सभ्य प्रबंध- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं प्यार उसी फ॑ प्रति उत्तरदायी दोते 
हूँ; परंतु ध्रख्थिल रूसी महासभा फो भी खबर देते रहते ए । 

रूस में न्याय फरने फो लिये एक फे ऊपर एक ऐसे 
दर्जवार न्यायालय हैं। न्यायाधीश शोर प्रसेसर ( ये न्‍्याया- 
धीश के साथ सुफदमे के फंसले क॑ 
लिये घेठते हैं हार उसे झपनी राय 
पताते हैं ) जनता द्वारा चने हुए होते है । 


चसाायाजय 
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रूस की शासन-प्रणाल्ली इसी प्रकार की है । इसकी विचि- 
त्रता क्या है ? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करते समय यह वताया गया है कि वहाँ निर्वाचन भैगाोलिक 
मूल पर होता है। एक मीगोलिक हिस्से जैसे प्रांत, 
नगर, जिल्ला इलादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते 
हैँ जे उस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते 
हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते । परंतु 
रूस में निर्वाचन का मूल मिन्न द्वी है। यहाँ प्रत्येक ज्ञाति 
अपना अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे अलग अल्लग स्थान 
में रहनेवाले क्‍यों न हों। छुट्दारों का प्रतिनिधि अल्लग 
है; किसानों का अलग है इत्यादि। इस, जातीय प्रति- 
निधित्व में सचमुच कई बड़े वड़े गुण हैं श्रार रूस ने संसार 
के सन्मुख एक राजनोतिक पाठ रख दिया है, जिससे 
अन्य राष्ट्‌ लाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भलाई के 
साथ एक वड़ा ऐव भी है। वह यह कि इससे जातीय भेद 
बढ़ जाने का डर रहता है। 

रूसी शासन-पद्धति की दूसरी विचित्नता यहं है कि यद्यपि 
रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी 
जनता से बहुत दूर के और टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं। 
प्रमेरिका इत्यादि देशों में ते मुख्य अधिकारी जनता द्वारा 
सीधा चुना जाता है, परंतु रूस में कई सीढियों के अनंत्तर 
मुख्य अधिकारी रहते हैं । 
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रूस का भविष्य क्या हागा, इसी प्रकार की शासन-प्रयाली 
स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कद्दना बढ़ा टेढ़ा 
कास है। अभी ते रूस संसार की 
आँखों में पड़ा ही बलशाली प्रतीत दाता 
है | किंतु इतनी थोड़ी उम्र में भी रूस में घुन के चिह्न दिखाई 
देने लग गए हैं। खास रूस में ही, जा कुछ काल पूर्व इस 
शासन-प्रणाली क॑ श्र इसके साम्यवाद क॑ फट्टर पक्तपाती श्र, 
वे दी श्रव इससे ऊषघषकफर इसका विशाघ करने लग गए हैँ । 
अ्रत: रूस फे भविष्य फे संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । 


खझूस का भविष्य 


दसवाँ परिच्छेद 
खन्यान्य स्वाधीन राज्य 


इस परिच्छेद में श्रव इम अ्रन्यान्य मुख्य मुख्य खाधीन 
देशों का वर्णन करेंगे। 

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने 
अपनी सहायता के लिये एक पालिमेंट भी स्थापित कर ली 
है। यह पार्लिमेंट 'छुई जुगरी” कह- 
ल्ञाती है श्र इसका कार्य केवल सलाह 
देना ही होता है। यहाँ का राजा “अमीर” कहलाता 
है जो पूर्ण खतंत्र है श्रौर अ्रपने राज्य -में जे चाहता है, से 
कर सकता है । खब राज-का्य्य उसी फे हाथ में है और 
उसल्तकी इच्छा ही कानून है । सारा देश चार प्रांतें। में विभक्त 
है । प्रत्येक प्रांत में एक हाकिस रहता है जे! नायब-उलू-हुक्म 
कहलाता है। इसकी श्रधीनता में रइस और बड़े आदमी 
प्राचीन श्रास्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते धक्यौर फैसला 
करते हैं। सारे देश में छूट-मार श्रोर चोरी खूब होती है और 
डाकी पड़ते हैं । ध्राजकल के अमीर श्रमाजुल्ला हाल ही में 
अपनी बेगम फे साथ यूरोप अमण करने को गए थे | वहाँ से 
हटकर इन्होंने अफगानिस्तान को एकदम युरोपीय रंग में रँगते 


अफगानिस्तान 


( ब२३ ) 

का प्रयल्न किया | परदा हटा दिया, जबता को बरापीय रीति 
चल्र पहनने का हुक्म दिया आर राज्य की चरफ से छइ विद्यार्थी 
पश्चिमी देशों में विद्याप्राप्ति फे लिये भेजे । कई मझुद्दाओं का 
अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई आर फल यह 
हा कि शआ्राजकल वह्दाँ घोर विप्वव मचा हआ्ना है । 

यहाँ प्रतिनिधिसतात्मक राज्य है। १४ प्रांतों फे ६०० 
प्रतिनिधिगण मिलकर छः व के लिये एक सभापति चने 
हैं। वहीं राज्य के सब काय्य करता है 
कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रोय-परिपद्‌ 
( फेशाण्ावों 00027८४५ ) दे । उसमें 
३० सदस्यों फा सिनेट श्रौर १५८ सदस्यों का एक द्याइल 
थ्राफ डेप्यूटोज ( 30घ8८ ० ॥009५0६ ) होता ६ | सिनेट 
फे मेंधरों का चुनाव राजधानी के मुख्य मुख्य हाकियों आर 
प्रांत के व्यवस्थापकरों द्वारा ऐता दे श्रोर डिप्टियां का दनाद 
प्रजा के द्वारा। सिनेट की धरदधि रू वप को ह॑ हाउस 
झाफ डेप्यूटीज ( प्रतिनिधि सभा ) फी चार वए फी । लिन 
के ह सभ्य प्रति तीसरे दप बदले जाते हैं झ्लार प्रतिनिधि सभा 
फे ९ सभ्य प्रति दूसरे वए ददले जाते ह₹ 
साध ऐो एक उप-सभापति भी दना जाता है हा सिमेंद फा 
सभापति ऐता है। सभापति ही प्रधास से 
हैँ सौर पदही शासन, न्याय वघा सेना ध्यादि विभागां फं 
फर्म्भचारियें फो नियुक्त फरता है। सभापति घोर इरए-समा- 


ल्‍्पै 


) 53॥ 


्््ल्ज 


अरगंटाइन रि 
पब्लिक 


( रशष्ट ) 


पति के लिये यह आवश्यक है कि उन्तका जन्म अरगेंटाइन में 
दी हुआ दो श्रर वे रोमन कैथेलिक संप्रदाय के दो । एक 
बार का चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस्र पद पर 
पुनः नहीं चुना जा सकता | ह 

एक मंत्रिसभा भी होती है जिसके मंत्री समापति द्वारा 
समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्री 
का विशेष पद नहीं है, परंठु जो मंत्री श्रेतरीय विपयों का भार 
लेता दे, वही प्रधान मंत्रो कहलाता है । 

इलेंड के सदृश इटली भी एक परिमित-राजसत्ात्मक राज्य 
है। यहाँ की पालिमेंट में दो सभाएं हैं--सिनेट पर 
चेंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक संत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक मद्दामंत्रो या 
प्राइम मिनिस्टर है। मंत्रिसभा डिप्टियों की सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है । पहले डिप्टियों की सभा में बहुत से दल 
थे श्रौर उनमें कभी कोई दल प्रधानता पाता था, कभी कोई । 
फल यह द्वोता था कि मंत्रिसभा सदा खतरे में रहती थी.। 
डिप्टी सभा की अवधि पाँच साल की रखी गई थी; परंतु यह 
और मंत्रिसभा पूरे पाँच वर्ष कभी बिता नहों पाती थी और 
बीच ही में दुट जाती थी। सन्‌ १४२३ में मुसेलिनी ने 
यहाँ की निर्वाचन विधि बदलवा डाली और अ्रव इस नवीन 
विधि से एक न एक दक्ष का डिप्टी सभा में खासी ग्रधानता 
प्राप्त दे जाती है। राजा इसी प्रधान दल के मुखिया को 


इटली 


श्२५ ) 

महामंत्री चुनता हे और महामंत्री श्रपने मंत्री आप चुनता है । 
फल यह होता हं कि मंत्रिसभा फी डिप्टी सभा का पूरा 
सहारा रहता ४ और वह बिना बरखास्त किए जाने फे डर कं 
अपना कार्य बेखटके कर सकती है। श्राजकल मंत्रिसभा 
में १४ मंत्री है । महामंत्रो की शक्ति, इंग्लैंड के महामंत्री फे 
सद्ृश बहुत ज्यादा है । 

यहाँ की सिनेट में आजकल लगभग ४०० सभ्य हैं । 
इनमें कुछ ते चंशपरंपरा से चले झाते हैं; कितु अ्रधिर्काश 
जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जा घंशपरंपर' 
से चले भ्ाते हैं, वे राजक्रीय घराने के ही होते हैं । नामजद 
किए जानेवाले सिनेटर कुछ खास शअेणी फं छाने चाहिए प्रीर 
उनकी प्रवस्था फम से फम ४० व५ प्वश्य दवानी चाहिए | ये 
राजा द्वारा महामंत्री फी सिफारिश से नामजद होते ४ । से 
श्रेणियां इन घार विभागें फे श्रेतर्गत श्राती $--(फ) घर्च से 
संबंध रखनेवाले विशप प्यार प्मन्य चढटे पढ़े पदाधिकारों, (मय) 
स्लसेना प्यै।र जलसेना के पड़े बड़े पदाधिकारी प्यार घट बडे राज- 
फीय सेघफ , (ग) विद्रान्‌ सर देश फा मान घटानेदाप पुरुष , (४) 
पे सनुप्य जे कुछ खास रफस टयस में देते ए। यहां को सिमेट 
फी यह विचिन्ता 8 कि राजा के सागजद करने पर भी पह 
फिसी सम्य फी प्यपना सभ्य ने एनने दे; परंतु यह तभाो हा 
सफता है जब बहु यह दिखलापे क्लि घह व्यक्ति इस शिया मे 
फा नहों ४ जिनमें से सिरेट पे सभ्य लिए जाते 9 । 

शा८०--२१९४ 


( २२६ ) 


प्रतिनिधि सभा और डिप्टियों की सभा में ५३५ सभ्य हैं | 
आजकल प्रत्येक वालिग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
फार है।* स्त्रियों को यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 
पहले प्रत्येक जिले से एक एक सभ्य चुना जाता था, किंतु आज- 
कल दूसरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह्द रीति 
मुसेलिनी फे महामंत्रित्व में सब १४२३ में प्रचलित हुई थी । 
अब इटली १७ प्रांतें में विभक्त है और प्रत्येक प्रांव के लिये 
भिन्न भिन्न दक्ष अपने अपने उस्मेदवारों की सूची बनाते हैं। 
चोट देनेवाले को पूरी सूची के लिये वोट देना पड़ता है । जिस 
सूची का सबसे अ्रधिक वेट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा 
के ३ हिस्से की अधिकारी हो जाती है, फिर चाह्दे उस सूचो 
' पर चोट देनेवालेों की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो। 
इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न 
एक दल्ल प्रधान रहवा है। बाकी दक्त श्रपने अपने वोटों के 
अनुपात से जगह पाते हैं । 

ईँंगलेंड के सदश यहाँ भी राज्यनियम बनाने के लिये 
देने सभाओं की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की 
सभा दोनों में प्रधानतर हे। धन संबंधी बिल डिप्टी सभा 
ही पेश कर सकती है। 

इजिप्ट या सिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का 
राजा सन्‌ १&१७ में सुल्वान के नाम से गद्दी पर आया और १६ 
मार्च सन्‌ १४२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ । इजिप्ट में 


र्रू७ ) 
'एक मंत्रिसभा भी है जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री 
यहाँ की जातीय सभा की दो सभाए हूं। दश्य सभा यथा सीनेट में 
१२१ सभ्य हैँ। इनमें से $ वा हिस्सा 
राज्य द्वारा नामज॒द दाता हैं शार धाझो 
5 जनता द्वारा चुना जाता हैं। इसकी प्रवधि १० साल होती 
है। झाध सब्य प्रति पांच बप पाद बदले जाते हैं । प्रतिनिधि- 
सभा में २१० सभ्य 8 । वे जनता द्वारा चने जाते ६ सार 
इसकी अवधि पाँच व फी होती दे । हजिप्ट पहले ईगलेड का 
एक रचित राज्य था, परंतु सन्‌ ?<रर२ में टैंग्लंड से ह॒जिप्ट फा 
खतंत्रता दे दी। शव दद्द एक खतंत्र राष्ट्र ऋझहलाता है ; 
इसी लिये हमने इसे खतंत्र राष्ट्री को शणी में रखा हूं | परंत 
वास्तव में इजिप्ट श्र भी पृष्ठ रूप से स्वतंत्र नहीं फ्ठा जा 


इजिप्ट या मिस्र 


सकता।  ईँगर्लेड घय भी उस पर प्पना हाथ रखे एए 
और इजिप्ट फी पालिमेंट का फ्ाह नियम बनाने के पद 
ड़ 


रू न ट्र 
यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है !' घार धण फ लिये 


एक सभापति चुना जाता ह जा शासन-छाय करता ४ , झादूस 
४. पनाने फे लिये एस हशांग्िलि है लिससे 
घवरज्र / ० । 2452 न 
सिनेटरों तथा सिछियेा को दा शाइल 
सम्मिलित 8। सभापति फे घतिरित्ता एश एरसभ.पति को 
>... «*- ५ 
ता एेजोसभापति फ घुदे जान शा था पु बाद एुसा झाद 


रे 
४ पार छापश्यफता पटने पर सभापति क्वा छाम रत जे । 


( शश्८ 
पहले यहाँ फा शासन मुखलमानी धर्म के अनुसार पूर्ण 
रूप से राजा के ही हाथ में थाजो शाद्द कहल्लाता था। 
सन्‌ १८०७ में शाह्वर की खीकृति से एक 
राष्ट्रीय सभा खापित हुई जिसमें अमीरों, 
सरदारों, जागीरदारों, व्यापारियों और मुल्नाओं आदि में से 
उन्हों फे चुने हुए १५६ सदस्य थे । सन्‌ १८०६ में शाह ने 
राष्ट्रीय सभा तोड़ दी | प्रजा ने विद्रोह किया। पुन:यह सभा 
स्थापित कर दी गई, किंतु शाह्द ने -गद्दी छोड़ दी श्रौर उसके 
बड़े लड़के ने शाह का पद अरहय किया। आजकल यहाँ की 
राष्ट्रीय सभा, जे। मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की वनी 
है श्रार यह सन्‌ १८२६ में दे साल के लिये चुनी गई घो । 
यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल 
यहाँ का शाह रजा शाह पहलवी है जे। १३ दिसिंवर १४२५ 
को चुना गया था और २५ अप्रैल १४२६ फो इसने अभिषेक 
की शपथ ली थी। यहां की मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । 
.... इसका दूसरा लाम इथिओपिया है। यहाँ राजसचा- 
त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्रायः वहाँ के सरदारों के 
हाथ में होता है और जिलों या प्रांवों 
के शासन के लिये राज्य द्वारा अधिकारी 
नियुक्त होते हैं। यहाँ की शासन-प्रणाल्ली प्राय: थुराप के 
सध्यकालिक युग की शासन-प्रणाल्ली से मिलती जुलती है 


ईरान ( फारस ) 


एवीसीनिया 


) 


यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधीन प्रति 
फे शासक और गाँवों फे सरदार होते हैं। अभी हाल में 

हाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी स्थापित किया हैं जिसमें 
भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्रों हैं । राज्य का आंतरिक प्रबंध 
ते खतंत्र है, पर फिर भी वहां पेट स्रिटेंन, फ्रॉस अऔ्रर इटली 
को श्रनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी 
राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हा सकता । वहों की 
शांति-रक्षा फा भार भी इन्हीं तीनीं ने मिलकर अपने ऊपर 

या है। वहाँ के व्यापार तथा रे आदि फे बनाने का 
प्रबंध भी ये ही तीनों फरते हैं प्रौर बाहर से राज्य में हृथि- 
यार या गाला बारूद भ्रादि नहीं प्राने देते । 

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हैं। शासन सभापति फं 
द्वारा द्ोता ऐ जे चार पर्ष फे लिये चुना जाता है ' कानून 
घनाने फे लिये एक प्रतिनिधि सभा 
जिसमें ४३ प्रतिनिधि दाते ४ । राजकार्य 
में सभापति फो सद्दायता या सस्मति देने फे लिये ५ प्रतिनिषियें। 
फी एक स्थायी समिति भो 8। जिस समय प्रतिनिधि सभ 
फा प्यभिवेशन नहों दाता उस समय यही लसिति घाम घजाती 
ऐ। सभापति पांच विशागे फे लिये पांच मंत्रों नियत फरता 
है शोर थे सब उसी के प्रति उत्तरदायी दोते है 
फोलंधिया में प्रतिनिधिसततात्मक राज्य ए । फामन यमाने 


हक व 


कं ४ 5) जि ९ भें (बिका ५ 5 जी 
फे लिये एक फांगिस है जिसमें सीनेट सलथा प्रतितिणि सभा 


>च्। 


फोस्टा रीडा 


( २३० ) 

सम्मिलित हें । श्राजकल सीनेट में ६८ सभ्य हैं जे! विशेष॑त: 
इसी कार्य के लिये चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट' 
की अवधि चार वर्ष की होती है। प्रतिनिधि 
सभा में ११२ सदस्य हैं । इसकी अवधि 
दे। वर्ष की द्वोती है। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से चुना: 
हुप्ना एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में 
बहुमत से चार वर्ष के लिये एक सभापति श्लार एक उपसभा- 
पति चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के लिये छः मंत्रो हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसतात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमें छ: प्रांतों के २० सदस्यों 
का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों 
की एक सभा सम्मिलित है। चुनाव में 
सम्मति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष का है। सिनेट की 
अवधि आठ वर्ष की है। इसके आधे सभ्य प्रति चोथे वर्ष 
बदल्ने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वर्ष की है 
ग्रौर 3 सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। 
शासन कार्य के लिये चार वर्ष फे लिये एक सभापति और 
एक उपसभापति चुना जाता है जो लगातार दे बार से अधिक 
स्रधिकारारूढ नहीं हो सकता । 

ग्वेटेमाला में प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है | कानून बनाने के 
लिये सर्वसाधारण द्वारा चुने हुए ६८ सदस्यों की एक जातीय 


कोलंबिया 


क्यूबा 


( २३१ ) 

सभा हैं । प्रति २०,००० निवासियों क्री आर से एक प्रतिनिधि 
इस सभा में द्वाता है। प्रत्येक पुरुप का वेट इसे का अधिकार 
६. शालेक सलोपत जाट कोर हे: 
वर्ष के लिये चुना जाता है, घोर एक बार 
चुने हुए सभापति का चुनाव श्रागे बराबर हा सकता है । १३ 
सदस्यों की एक राजसभा भी है । उसके कुछ सदस्य जातीय 
सभा चुनती दे श्लार कुछ सभापति द्वारा नियुक्त दाते हू । 

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक् राज्य हैंं। कानून दनाने के 
लिये वहाँ सिनेव्रें और डिप्टियां की एक जातोय सभा है * 
ध्राठ वर्ष फे लिये 
हाते हैं मार चार व 
१३५४ डिप्टी। २१ व से सूधिक की धवम्प! #ं प्रत्येक पटे 
लिखे युवक फो चूनाव में सम्मति देने का झाधिकार ६ । ८ 
व५ के लिये एक शासक सभापति चुना जाता $ जो झिर 
दावारा नद्ठी चुना जा सकता । यदि क्चिसी दिल पर समाप्ति 


ग्वेट्माल्ा 


चिलीं 


हु हर रू न 

का ऊुछ प्रापकत्ति हो छोर पह बिल टिप्टियाँ को सभा ई 

वापस भेजा जाय तथा यदि इस सभा णे रपणम्पित सदसपां मे 

जिआ जि > हा . 
से दा उतीयांश सदस्य उस दिल के पछ मे हा, थे एस दशा 
बा रत 

पष्ट बिक्ल आादध्य पाए हो लायगा । राशफारय से रधा- 

पति पे ए्ायता देने फल लिये राप्यप्तमा पे पांद सदस्य 

गत का सशायता दन पा लिए राष्यवब्ा दा पृ शहस्प 

कल ऋ. जो ञ् न 

दि चार छह: ग्३- नर प चमक ७ बल + 

सभापति ज्ञारा नियना शाते ए, घ्यार छा धाध्म दारा स्सच 
धातारत ए। साँधियां का एफ सोइनसएल बार : 


( २३२ ) 

सन्‌ १६९२ के आरंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था 
ग्रौर यहाँ का सारा राजकाय्य एक मात्र सम्राट के इच्छाहुसार 
ही होता था। पर इधर कई वर्षों से 
हाँ के लोग शासन-प्रणाली में सुधार 
करने लग गए थे । अत में १९ फरवरी सन्‌ १€&१२ से यहाँ 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। किंतु यह भी 
श्रधिक दिन न टिक सका । महायुद्ध छिड़ने के बाद जापान 
ने यहाँ के अनेक राजकारयों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर ईँगलेंड से 
चीन पर अपनी घाक जमाने का यत्न किया | चीनी लोगों ने 
अपनी दशा भ्रच्छी नहीं देखी; इससे जबरदस्त क्रांति शुरू 
हो गई । श्रभी हाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु 
अ्रथ शांति है। अब वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
है । इसके ऊपर एक प्रधान है श्रोर एक जावीय सभा भी है। 
शासन फे सारे काये पाँच विभागों में बाँटे गए हैं श्रौर इनका 
स्वतंत्र रीति से शासन होता है| यहाँ की शासनपद्धति 
पर श्रभी विशेष नहीं लिखा जा सकता, और न यही कहा 
जा सकता दै कि यह स्थायी रह सकेगी । संखार के अन्य 
राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाली को मान लिया है और हाल ही 

में इँगलेंड ने इससे संधि कर ली है । 
जापान में राजसत्तात्मक राज्य है । यहाँ का सम्राद्‌ श्राज- 
फल हिरोहितो है। इसका सिंहासनाराहण २५४ दिसंबर १८२६ 


चीन 


( २३३ ) 
की हुआ था। मंत्रिमंडल की सम्मति श्रौर सहायता से सम्राद्‌ 
सारे राज्य का शासन पश्रार प्रबंध करता है। मंत्रियाँ का 
सम्राट्‌ स्वयं नियत करता है। इसके 
श्रतिरिक्त एक प्रोवो फांसिल भी है, 
जिससे झ्रावश्यकवा पड़ने पर सम्राद सम्मति प्रार सहायता 
सेता है। युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिकार सम्रादू 
फा ही दे; पालिमेंट की सम्मति से कानन बनाने का 
अ्रधिकार भी सम्राट की ही ६ । छाननें का स्वोद्वत प्रशवा 
प्रस्वोकृत करना श्रार पालिमेंट रखना, बंद फरना या ताहना 
शादि सब सम्राट के अधिकार में दे। पालिमेंद में दे। सभाएं 
हैं--एक हाउस पश्राफ पीयर्स ( ]0॥५९८ ० ए7-« ) प्यार 
शक प्रतिनिधि सभा । ये दोनों सभाएँ हंगर्लंट फो लाह़ से. 
और फाममंस सभाओं फी तरष्ठ ही है | पत्येक फानून फं हिये 
पालिमेंट की स्वीकृति की हझ्ावश्यकता ऐोतो है। हाइस 
पध्याफ पीयसे में राजपराने फे तथा घन्यान्य बह ध्यादमी फरीर 
रस होते ४। प्राजझल हाउस ध्याफ पीयन में 7५७ सब्य 
हैँ जिनमें से श्८७ जन्म भर फोे लिये रहेंगे। बाशी घास प्यास 


जापान 


समाजों द्वारा घुने जाते ए। इनकी ध्यवधि सात दप छी € 
प्रतिनिधि सभा में एस समय ४८४ सदस्य ४ ।  प्रतिनिियें 
फे घुनाय में ग्राजफल्ल प्रत्येक पोलिंग री-पुरुप को गत हमे 
फा धपिकार है। ६३० पर्ष से धपिझ झूदस्णा का प्रतोक 
जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्यादित ही। सझका है : 


( २३१४ ) 


परंतु सम्राट के निज के कम्मंचारी, धर्म्मांधिकारी, विद्यार्थी 
श्रौर पाठशात्ाओं के अध्यापक आदि उक्त सभां के सदस्य 
नहीं हो सकते। दोनें सभाओं के सभापतियेों और उप- 
सभापतियों की सम्राट, उन्हीं में से, नियत करता है। 
पालिंमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना आवश्यक है । सारा 
श्रार्थिक प्रबंध पालिमेंट ही करती है। जेरिसा, फारमेला, 
डेस्काडोर्स ( फिशस द्वीपपुंज ), काटछु, सखेलिन और कोरिया 
ये छ: जापान के श्रधीनस्थ राज्य हैं । 
यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था और यहाँ का राजा 
सुलतान कहलाता था । सन्‌ १८७६ में सुलतान ने शासन- 
काय्य में प्रजा का कुछ अधिकार दिए 
मे थे, पर दूसरे द्वी वर्ष फिर छीन लिए 
थे | तब से सुसलमानी धम्मे के अनुसार समस्त्र राज्य में सुल- 
तान का ही अनियंत्रित राज्य था। किंतु मद्दासमर के वाद 
टर्की भी पुराना टर्की नहीं रहा। यहाँ भी अब प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमाल पाशा 
है जिसने १ नवंबर सन्‌ १€२७ को अपना पद अ्रहण किया 
था। यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है और दर्की को 
बिलकुल युरोपीय ढंग का बनाने के प्रयत्न में है। इसने यहाँ 
की स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हटवा डाला और 
राजनीति से घर्म के अलग कर दिया | और ते। और, राष्ट्रीय 
लिपि तक का .बदल्लकर उसके बदले रोमन लिपि प्रचलित 


र्थ्की 


3००-६-५-०>७-+पकबननाप+--गलन मनन कली नत + थे ८ ता ४>०7777/ 


( २३५ / 

फर दी। जैसा हम ऊपर बता आए है, इसी का उदाहरण 
अफगानिस्तान फं अ्रमीर ने भी प्रदय किया; किंतु श्रफगानी इस 
प्रगति को नहों श्रपता सफे श्रार श्राजकुल इसकी विरुद्ध भर्य- 
कर क्रांति हो रद्दी हैँ । टर्की में एक मंन्रि-मंदल भी हैं जिसके 
ऊपर एक महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर है । 

यहाँ फी राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य टे। इसकी अवधि 
चार वर्ष फी पै। शासन-पद्धति के प्रत्येक प्लेग से लभापत्ति 
फमाल पाशा फे ही दल के लोग भरे हुए £€ । 

यहां राजसप्तात्मक राज्य है श्लार शासन फा छारये राजा 
तथा मंत्रियों फे हाथ में है। नया फानन बनाने पझमया 
पुराने फानन में परिद्रत्तन फरने फा 
प्रधिफार पालिमिेंट पा है जा राजा से 
मिलकर फार्य फरती है । पालिमेंट में दे सभाएँ है, एव: 


हा 


ै ल- 
पश्ष ग्रीर दसरी साधारण । उसध्च सभा से उ् सटस्य £€ | 


डेन्माक 


एनमें से १८ सभ्य सभा ने १० सिम्धर £< खत न्य्यं 
गुन धार याको १ प्वट्ूवर १२८ का जनया द्वारा ६ 
गए | एमी घबपि प्राठ यप णी है । घाधे सदस्य प्रदि थार 
पप घुने जाते एै। इस सभा में फंदल पढ़े ्ादसी ही निर्रा- 
चित हा सकते है तपारण सभा में ६९० सदव्य + शा 
सर्वसाधारण द्वारा घार प५ मे लिये छसे साले ४। परलि- 
मेंरर भा सपिपेशय प्रति घप होता 08 कोष साझा बागद 
एगाने फोे घतिरेत न्याय-दिभाग के दिए शारदे एव सारा! 


( २१३६ ) 

में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं, पर विना उनके सदस्य हुए सम्मति नहीं दे सकते | 
आ्राइसलैंड, ग्रोनलैंड, फैरोज तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वोप 
डेन्मार्क फे अधीनस्थ राज्य हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन संबंधी समरत 
अधिकार राजा को हे जो मंत्रि-मंडल की सद्दायता से सब 
काम करता है। कानून-वनाने के लिये 
स्टारटिंग ( 8०४78 ) नाम की एक 
व्यवस्थापिका सभा है। इसमें आजकल १५० सभ्य हैं । इसकी 
अवधि तीन वर्ष की है । राजा किसी बिल को दे वार अ्रस्वो- 
कृत कर सकता हैं; परंतु यदि वहो विलल व्यवस्थापक सभा की 
तीन बैठकों में स्वीकृत हो चुका हो ते। राजा की सम्मति के ' 
व्रिना ही पास हो जाता है। ५.वर्ष से नारे में रहनेवाले 
प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक 
पुरुष और कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक ज्जी को प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि- 
वेशन के समय उक्त दो सभाओं में विभक्त हो जाती है। 
उसमें से एक सभा लैग्िंग (,88#78) और दूसरी ओडेल्स्टिग 
(00०६४०६8) कहलाती है। पहली में एक चाथाई और 
दूसरी में तीन चाधाई सदस्य होते हैं !। देनों सभाएं अपने 
अपने सभापति श्राप नियत करती हैं। कानून-संबंधी प्रश्नों 


नारवे 


पर दानेों सभाओं में प्रथक प्रघक विचार दाता हैं। पहले 


आइडंहिस्टिग के सामने उपसित दाने के उपररत दइ सैगरटिंग के 
सामने स्वोकृत या प्रस्तीकृत हाने के लिये दिल प्राने हैं | यदि 


हआऔ 


दाने सभाओं में सतवंद द्वाता है तो विदयार ऋे किये दाने 
का सस्मिल्तित श्रधिवेशन हाता है, श्रार दा तृतीयांश सदस्धा 
का जे। स॒त द्वोता हैँ, वह्दी अंतिम निश्चय समम्धा जाता £ ' 
मंत्रिगण इन सभाश्रां में जा सकते हैं, पर दिना सदस्य हुए 
संम्मति नहीं ८ सेकते। अब भार उधल सेनाी पर फल 
राजा का ही अधिकार है । 

ह यहां प्रतिनिधि-सत्तात्मक्ष राज्य 84. शासनाशिझार 
सभापति फे हाथ में दाता हैं जे ४ ब७ फे लिये दुना जाना 


्त ट्य 


 # 
निकाराशुशा 


शा £ः 9. भी का 
8 0 व कक प क ३ 
मंत्रि-मंदतल है । कानून बनाने फे लिये 


| न्‍_ा | बी न 
एक फाप्रेस (| जिसमें २४ सदूयां फी सिनेट छोर 2३ साटसप 


फ्रीघवर प्ाफ शिप्टीज ृ। मिनेट फी छाषयि £ द छा 


रे ०, +2 8 लि अप है 5 ५ १ न 
ह४। इसक / सम्य प्रति इसर बंद दसे सात श। प्थर 
अत आचर हु: धदर ।ि उनके मा की 22 मल इाजल्दक जवनथनल>ण कुक 3 
फ।€ प्टाज्ञ फ्ा 4 प।प 4 जी १५ ६, ४] पे 83 ४ आओ 


पड 
हू एप ध्टल जे मम 4 न बन दि अकेली क 5 का के करन 
सर एप. "पते जात 0 िच्टर फई[र ६ प्ण्प इडब्ण आया 


ख हू | 53 
घर 

झाश घन जा हाय दिये सु झाउएे एफ वनिडित पर 
हक रा पे ज्ञ रत “6 32235 शी 00330 200 2 2 


( र३ृ८ ) 


पर बैठी थी । मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम रानी 
करवी है.। मंत्रियों का रानी नियुक्त करती है, पर वे व्यव- 

नेदैंड्स स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदावी होते 
रे हैँ। पात्षिमेंट में दे सभाएँ हैं--एक 
उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय | प्रथम 
सभा में ६ वर्ष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हैं. जिनमें 
से ४ प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं; और द्वितीय सभा में 
चार वर्ष के लिये चुने हुए सी सदस्य द्वोते हैं। सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के त्विये पुरुषों को अपनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है। २५ वर्ष से कम अवस्था का 
पुरुष सदस्य नहीं चुन सकता । नए बिल उपस्थित करने का 
अधिकार या ते सरकार को है या साधारण अथवा द्वितीय 
सभा की । उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल खीकृत या 
अम्वीकृत कर सकती है । उनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन 
तक कंरने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है। इसके 
अतिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चादह सदस्य होते हैं | 
इसकी सभानेत्रो खय्यं रानी होती है और वही इसके सदस्य 
भी चुनती है। शासन संबंधी कुल काम इस सभा के हाथ 
में हैं; पर वहुधा इससे कानूनी विषयों में ही सम्मति ली जाती 
है। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के हाथ में है 
जिसकी माता रीजेंट के रूप में कार्य करती है। ईस्ट-इंडीज 
के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नेदल्ैं ड॒ के उपनिवेश हैं जिनमें से 


( रघ<८ ) 


न नद्ा हक निया उध्ाा- 5 हइ+च्जि 

सुमात्रा, जावा, घाला, हबक, यबानया, सलायास शक्ादे 
शा “हाज़ में भी नित्य सनप्त मू+- इऑड़र झा 
प्रसिद्ध ह। चेस्ट-इंटोज में भी सुरीनम तथा छः ध्यूर छोटे 


ड ञ्य अं जका न कार फअआ का तनम 
यहां राजमत्तात्मक्त राज्य ह; पर राजा छ अ्धिआार धद्धत 


॥ड उफ्टप्ा 2 सन दि हम 54 2नन बे अल 
ही संकुचित हैँं। शासन झादि के संबंध के कुछ धयधिक्रार 


नपाण प्रधान मंत्री का ही & । 


जी 
यहाँ प्रतिनिधिमत्तात्मक राज्य हैँ । शासननाधिकार सभा- 


न कौ की 
पति के हाथ में है जा चार ब्ष फे लिये चुना जाता है घ्मार 


जिसका घनाव देादारा नही हा सहायता * 
पनामा 20 ० ९ 
प्रेत १८०८० सनिदारियां थी प्रार हे 
एक प्रतिनिधि फ दिसाव से, प्रतिनिधि सभा मे ९६ सदस्य ई 
न $< 7 7 । 
जिनका सम्मेलन प्रति भाधे वबए हाता £ 
पहले यहाँ राज्नसचात्मक्त राज्य घा, पर घततदर माप 


१७९८ से प्रतिनिधिसत्तास्मदय राग्य शो गया है सगे सनम्प 


र्‌ 


पुर सार व हि न दर * 

प्रजा का दरार साथ पंप के हए शस् 

जार 725 पे का न 7:../:-4- अब ०. >कक 2० 

छहए ६६६ रसादत्य रत घं। इसका इराक हा शजदप 


अच ः ते फ से न क बज अल क- के पक व के 
दीपिले। फे उसने एए उब गादरएीं फो एए पार रथा ४१ हागे 
अं -कि-' पाएं प्श हरा २७५ 5. ७३ गे के ६.00... कक धन आओ प कक लक के +5 दि आलतात% ज आ 2 5- 
सयाए गर पार एशंषध हा थे एशणश रापादरया: ४ कक, 


रा ल्‍ अं न न्‍ कं 


सभापति छत शापरणा ३४ या मे पा मे एस शाणए था 


23% बी घन कार कक पर कक 5 2228, अर 28, 
किया का भिशषुता के हर आए पक उप ८ रद 
य् : 


न्श 


(२४० ) 


फे सम्मुख उत्तरदायी दहोते थे । किंतु सन्‌ १२६ में यहाँ 
की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई और < जुलाई को 
एक नवीन सरकार स्थापित हो गई । ग्राजकल्ल यहाँ कोई 
पाल्िमेंट या राज्य परिषद नहीं है और वह सरकार बिना 
किसी रोक-टोक के श्रपना शासन कर रही है। परंतु शीघ्र 
ही नए सिरे से नवीन राज-परिपद्‌ का सम्मेज्ञन होगा। 
प्राजकल जनरक्ष अटोनियो यहाँ का सभापति है। इसने 
दिसंबर १८२६ में सभापति का आसन अद्दण किया था! 
इसकी अवधि ४ वर्ष की है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का 
अधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों 
का चुनाव सर्वलाधारण की सम्मति से 
होता है। सिनेटर ३५ और प्रतिनिधि 
१९० होते हैं। सिनेटर या डिप्टी था ते अच्छी निश्चित 
प्रायवाले होने चाहिए या विद्वान । प्रति दूसरे वर्ष एक 
तृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 
प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी आवश्यकता 
पड़ने पर उसका अधिवेशन हो सकता है; पर ऐसा अधिवेशन 
४४ दिनों से अधिक तक नहीं हो सकता । ९ वर्ष के लिये 
चुना हुआ एक वेवनमेगी सभापति होता है जो दोबारा भी 
चुना जा सकता है । दे। उपसभापति भी होते हैं, जिन्हें कुछ 
वेतन नहों मिलता । छेः मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल को सहा- 


-. 


परू 


( २४१ ) 


यता से सभापति शासन हाय करता ह£ ! समापति की आहाओं 
आप हि 


झ्रादि पर मंत्रियां फे हल्ाज्षर आवश्यक हाने ह# । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून इनासे के 
लिये पालिमेट में प्रति १२,००५ निवासियों की धार से रऋऊ 
न सिनेंटर प्लार प्रति ६००५८ निवानियाँ थी 

पेराग्ये #' 
आर से एक डिप्टी घना जाना हैं ; जिन 
प्रांतां की आवादो छुछ कम हाती है, उनमें हल हिसाद में दा 
रिश्रायव फी जाती है। सिनेट में २० सभ्य शाोने म : हसझा 
*ः श् नी बी ब. # * च 
प्रवधि ६ बप फी हैं । ४ सभ्य प्रति दा यप बाद इदले जाने 
हैं। प्रतिनिधि सभा (बेंयर ध्ाफ रोइटीज) मे ४८ सम्य है 


, 


पु 


इसकी प्यवधि घार बप की है । हाधे सब्य प्रनि मं बण्थाद 
घदले जाते एं। घार वष फ लिये सुने 
शाथ में शासन का प्रधिकार होता है ला पद मंद्रियां ४ एड 
मंत्रि-मंटल फी सहायता से शारम फरना है । 

यहाँ राशसपास्यय राज्य ॥। राजा को सहायता था 
लिये एक पालिमेंट या जातीय सभा ए जिणसे प्रति १६ ८६६ 


भा नियासियां झोे घार से शत दविनियय 
घज्गेरिया क हि 
इएसा लाता ए हर सुझय इसमा ३७६ 


रै> ट ब मनु 
सरदत्य ४ै। सीद बए से राशि एय्खता था पट हा सना 
तिमिि ऐ हर हु 
प्रतिनिधि ए सएते ६। पालिशेद था समय कार ४ हड 
ए हे पल ड ३ हु 
४५] यदि राजा घाहं ता दोद मे हो पाएरेंट सेएडश शराब हर 
१ एरए एज हुशा हूु६३ गाए का राहर शा दबाए इामर 


शा८्+-१६ 


( २४२ ) 


सभा का संघटन करना होता है। इस सभा में जे काजून 
पास द्वेते हैँ, उनके जारी द्वोने के लिये राजा की खोकृति की 
अ्रावश्यकता होती है। मंत्रियों फो भी राजा ही नियुक्त 
करता है। यदि फोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि- 
वर्तन करने, सिंद्दासन खाली होने पर नए राजा के सिंद्ासना- 
रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो एक. 
विशेष जातीय सभा का संघटन द्ोता है, जिसमें साधारण 
सभा से दूने सदस्य होते हैं । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर ते भी शासन के काम 
में प्रजा का चहुत कुछ हाथ है । कानून वनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है । 
बेलजियस ह; 
राजा की कोई श्याज्ञा उस समय तक 
मान्य नहीं होती, जब तक उससे सहमत होकर उस पर कोई 
मंत्री हस्ताक्षर न कर दे । उस दशा में उसका उत्तरदाता वही 
मंत्री हो जाता है। राजा भ्रपने इच्छानुसार सिनेट और प्रति- 
निधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तोड़ सकता 
है | यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो ते दोनों सभाओं की 
स्वीकृति से राजा किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन सकता 
है। यदि उत्तराधिकारी अट्टारह वर्ष से कम अवखा का हो 
ते दाने सभाएँ मिलकर रीजेंट नियुक्त करती हैं ! प्रतिनिधि 
सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके आधे सदस्य सिनेट में 
प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और बाकी प्रांवीय कौंसिलों द्वारा 
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राष्ट्र-संघटन के लिये राष्ट्रपति की खोकृति से जातीय परिपद कानून 
बनाती है । प्रति वर्ष ३ मई को इसका अधिवेशन श्ारंभ होता 
है श्रोर चार मास तक होता रहता है | परि- 
पद में ६३ सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हैं । 
सिनेटर &,६ अथवा ३ वर्ष के लिये ओर डिप्टी तीन वर्ष के लिये 
सर्वसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। मिखमंगों और सिपाहियों 
ग्रादि का छोड़कर २१ वर्ष से श्रधिक अवस्था का पढ़ा लिखा 
प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है | जल तथा स्थल्- 
सेना पर राष्ट्रपति क्षा पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों 
को नियुक्त करता अ्रथवा हटाता है। बहुत से आअशों में युद्ध 
तथा संधि करने का अधिकार भी उसी को होता है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। संघटन प्राय: अन्य 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह ही है। सभापति की 
अवधि चार वर्ष की है। पालिसेंट 
में दे सभाएँ हें--अंतरंग सभा और 
प्रतिनिधि सभा । अतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं और इनकी 
प्रवधि चार वर्ष की होती है। आधे सदस्य प्रति दुसरे वर्ष चुने 
जाते हैं । प्रतिनिधि सभा में २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति 
दे। वर्ष बाद नई संघटित होती है । 

यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहाँ भी 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुआ एक 
सभापति है। सभापति की सहायता के लिये एक राष्ट्रीय 


पन्नजिल 


मेक्सिका 
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सभा भी है जिसके २८७ सभ्य हैं। इसको अवधि तीन 
वर्ष की होती है। एक मंत्रि-सभा भी 
है जिसका मुख्य प्राइस मिनिस्टर है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने 
हुए १४ सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जे। चार वर्ष के लिये सभा- 
पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के 
पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव देवारा नहीं हो! सकता | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने 
हुए १० सिनेटरों तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति- 
निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव 
में सम्मति देने का अधिकार केवल 
इव्शियों को ही है। सभापति की सहायता के लिये सात 
मंत्रियों का एक मंत्रि-संडल भी है । -सभापति और उपसभा- 
पति का चुनाव चार. वर्ष के लिये होता है। प्राजकल जे। सभा- 
पति है, वह १ जनवरी १८२५८ को तीसरी बार चुना गया है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके अंतर्गत बीस 
छोटी छेटी खतंत्र रियासतें हैं। ३ वे के लिये चुने हुए, 
तीस वषे से अधिक अवस्थावाले ४० 
सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए 
६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभापति का चुनाव ७- 
चर्ष फे लिये होता है। 
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यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हैं। सभापति का चुनाव 
प्रजा द्वारा द्वावा है। सभापति की अवधि चार वर्ष है और 
एक बार का चुना हुआ सभापति 
देवारा नहीं चुना जा सकता | जातीय 
सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वर्ष प्रजा द्वारा 
होता है। इस सभा का प्रधिवेशन प्रति वर्ष फरवरी से मई 
तक द्वोता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना 
सभापति और डप-सभापति आप ही चुनती है । 
हाँ राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एलफोंसे 
है जे जनमते ही राजगद्दो पर बैठा। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री है । 
पहले यहाँ दो सभाओं की एक जातीय - 
सभा थी । परंतु यह सन्‌ १€२३ में १५ सितंबर की राजाज्ञा 
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पालिमेंट है 
जा सन्‌ १€२७ के १० अक्टूबर को स्थापित हुई थी। इस 
पालिमेंट फे सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं और इसका 
काम फेवल सलाह देना ओर शासन करना ही द्वोता है । 
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमें भिन्न भिन्न 
राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाधर, उद्योग- 
धंधे, सजदूर, किसान तथा जल और स्थल्ल सेना के प्रतिनिधि 
नामजद होते हैं। इस काउंसिल का कार्य मंत्रिसभा को 


सलाह देना है । 


सालबेडर 
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यह एक शुद्ध राजसचात्मक राज्य है। यहाँ का राजा 
प्रजाधिषक सन्‌ १<२६ में गद्दों पर बैठा था। गद्दो 
पर बैठते ही इसने एक मुख्य सभा 
( $0ए७०7९7॥७ (0०णाशं] ) स्थापित की 
जिसमें राजवंश के ५ पुरुष यह पंचायत राजा को सुप्र 
मामलों में और ऐसे मामले सें जे केवल राजा और राजवंश 
से संबंध रखते हैं, सलाह देती है। पहले यहाँ एक्क गुप्त 
सभा ( एणंएए 00एए०] ) थी जो सन्‌ १४८२७ में तेड़ डाली 
गई और उसकी जगह एक नवीन गुप्तलभा बनाई गई है। इसका 
ध्येय यही है कि राजा को जनता के लब्चप्रतिष्ठ लोगों की 
राय भी सालूम होती रहे । इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं और वे उसके राजकाल तक और उससे ६ मास 
बाद तक उसके सभ्य रहेंगे। इस गुप्त समा की एक ४० 
सभ्यों की दपसभा है जिसके समत्त राजा काई राजकीय 
विषय रख देता है ओर उन्हें उस पर ध्यपनी राय देनी हे।ती है । 
यहाँ एक मंत्रिसभा है और प्रत्येक राजकीय विभाग के सुखिया 
इसके सभ्य होते हैं। खय्यं राजा ही महामंत्रो भी है । 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रवंध में राजा को 
सहायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडल ओर कानून बनाने के 
लिये एक व्यवस्थापिका सभा है | प्रत्येक 
ऊकानून फे प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीकृति आवश्यक 


स्थाम 


स्वीडन 
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द्वोती है । , व्यवस्थापिका सभा या पालिमेंट के अंतर्गत दे। 
सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य होते हैं जो प्रांतीय 
पर स्युनिसिपल सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके 
सदस्य थे द्वी लोग हो सकते हैं जिनकी अवस्था ३५ वर्ष से 
अधिक द्वो श्रार जिनकी अच्छी जमींदारी या आय हो। । दूसरी 
सभा में २३० सदस्य होते जिनका चुनाव सर्वसाधारण 
द्वारा होता है । २४ बर्ष से श्रधिक भ्रवस्था के प्रत्येक मनुष्य 
फो चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। दोनों सभाओं 
फा सम्मिलित अधिवेशन होता है श्र उसमें अधिक संख्या 
दूसरी सभावालों की होती है; अतः बहुमत भी प्राय: डसी के 
पक्त में होता दै। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति 
नियुक्त करता है । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति 
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा 
बे हे परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है। 
हि इस मंत्रिसभा में बहुधा सभापति ही 
अ्रध्यक्त का आसन भ्रहण करता है, परंतु उसकी अलुपस्थिति 
में अतरीय विभाग का मत्री उसका झ्ासन अहण करता है । 
यहाँ .एक पार्लिमेंट भी है जिसमें २१ सभ्य हैं । ये सब्र 
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं । 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की श्रवध्थावाले प्रत्येक इंडियन 
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पुरुष अधवा १८ घर्ष की अवस्थावाले शिक्षित और विवाहित 
पुरुष की सस्मति से होता है। एक वार चुना हुआ सभापति 
फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस 
फे ४६ डिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष 
के लिये प्रजा ही करती है। आधे सभ्य प्रति दूसरे वर्ष 
चदले जाते हैं। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से एक 
प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष ? जनवरी 
को आरंस होता है और ६० दिनों तक होता रहता है । 


होंडूरास 


ग्यारहवाँ परिच्लेद 
उपनिवेश, रक्षित राज्य, अधीन राज्य 

मार झादेशित राज्य 
उपनिवेश उस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या राज्य 
के लोग आकर सदा के लिये बस जाते प्रौर वहीं खेती वारी 
है था व्यापार आदि करके अपंला निर्वाह 

उपनिवेश कफ 

करते हैं| वे लोग किसी विदेशी शक्ति के 
श्रधीन नहीं होते, केवल अपनी माठ्भूमि से ही थोड़ा बहुत 
संबंध रखते दें । प्राचोन काल में फिनीशिया, यून्ान, भारत 
पर रोम श्रादि देशों को निवासी व्यापार करने फे लिये विदेश 
जाया करते थे और उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के 
लिये बस भी जाते थे । वहाँ उन्हें बहुत कुछ आर्थिक लाभ 
द्वोता था जिसका बहुत कुछ अश उनकी माठ्भूमि का भी मिला 
करता था। दूसरे देशों में बसकर लोग वहाँ अपनी मात्भाषा 
ओर घम्मे आदि का प्रचार भी करते थे | भ्रागे चलकर स्पेन, 
पुर्तगाल, फ्रांस और इईंगलेंड श्रादि देशों के निवासी भी 
विदेश में श्राकर वसने, वहाँ उपनिवेश बनाने और फलत: 

अपने देश का उन्नत और संपन्न करने लगे । 
ग्रन्य जातियों की अपेक्षा इधर कई स्रौ वर्षों में ऑगरेज 
जाति बहुत थ्रागे बढ़ गई है। इस समय समस्त मूमंडल के 


( २५१ ) 


स्थल-भाग का छठा अंश प्रायः इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 
वसा हुआ है। ये अँगरेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-- 
( १) राजकीय उपनिवेश ( 07०७7 00०0०परं७६ ) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध ईँगलैंड की सरकार के अधीन ही होता 
है। (२) नियसित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकस्मे- 
चारी ते ईंगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जे अपने 
लिये कानून आदि खयय॑ बनाते हैं। हाँ, व्रिटिश सरकार को 
यह अधिकार अवश्य होता है कि वह उन कानूनों फी रद्द कर दे 
भ्रथवा प्रचलित होने से रोक दे । पर ( ३ ) स्वराज्यात्मक 
उपनिवेश जो पश्रपना शासन पआप करते हैं। ऐसे उप- 
निवेशों का केवक्ष गवनेर हो त्रिटिश सरकार के मातहत होता 
है। ब्रिटिश सरकार को वहाँ के पास किए हुए कानूनों की 
रद्द करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता 
'है। किंतु प्रांतरिक विषयों में यह अधिकार विरले ही 
मैौकों पर काम में लाया जाता है। ऐसे उपनिवेशों में गवर्नर 
अपने राजकीय नियमें के अनुसार स्वयं कैंसिलर आदि नियुक्त 

करता है और उन्हीं की सस्मति तथा सहायता से राजकार्य्य 
का संचालन तथा कम्म॑चारियों की नियुक्ति द्वोती है। प्राय: 

इसी प्रकार. के उपनिवेश प्न्य राज्यों के भी हैं । 

झाजकल लोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन की श्लोर बघरावर बढ़ती जाती है, इसलिये 
उपनिवेशें में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 


( २५२ ) 


चाहते हैं; माठृभूमि का किसी प्रकार का दवांव या अधिकार 
मानने फे लिये वे तैयार नहीं ह। दबाव या अधिकार मानने 
में वे अपनी श्रनेक्र हानियाँ भी दिखलाते हैं । उदाहरणार्थ, 
थदि उनकी साम्राज्य-सरकार कोई युद्ध ठान ले ते उन्हें भी 
उयथे उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत 
कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से 
उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्योंकि 
इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अगे की पुष्टि श्र उन्नति होती 
है। पर स्वार्थत्याग करके इस प्रकार परोपकार करने की 

इच्छा करनेवाले देवता संख्या में अपेक्षाकृत थोड़े ही हैं । 
प्राय: बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधीनस्थ देशों या 
राज्यों फे पड़ोसी छोटे मोटे देशों और राज्यों पर, अनेक 
राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधि- 

रक्षित राज्य नस 

कार रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या 
ते केवल अपने रक्तक-राज्य के द्वारा अ्रथवा उसकी आज्ञा से 
ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापिव 
कर सकते हैं। रक्षित राज्य की सब प्रकार से रक्षा करना- 
दी रक्षक-राज्य का कत्तंव्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
जाय ते किसी राज्य को अपना रक्षित राज्य बनाना उसे 
अपनी प्रधीनता में लेना ही है। पर किसी बलशाली राज्य 
का अपने से किसी दुवेल् राज्य के साथ राजनोतिक संबंध: 
स्थापित करना भी इसी रण के शअेतर्गत आ जाता है! 


( २४३ ) 


रक्षक-राज्य विना लड़ाई ऋूगड़ां किए ही अपने रक्षित राज्य 
सें सनसाना परिवर्तत कर सकता है। संधि, वल्न-प्रयोग 
और वल्न-पूवेक देश पर अधिकार करके राज्य रक्षित बनाए 
जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतें के साध चहुत 
कुछ इसी प्रकार का संचंध है । 

रक़ित राज्य प्राय: दो प्रकार के होते हैं। एक तोवबे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जो शक्ति या वत्न-प्रयाग आदि के द्वारा रक्षण में लाए 
जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें कोई विदेशी सभ्य राज्य आकर 
पहले अपना अधिकार कर लेता है ओर तब उन्हें कुछ आँत- 
रिक खतंत्रता देकर अपनी रक्षा में रखता है । 

जे देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
का कुछ भी अधिकार या दबाव खोकार कर लेता है, स्घृलत: 
वही मानों अ्रधीच राज्य हो जाता हैं; 
पम्ोर इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रक्षित 
राब्य भी, जिनका वर्णंव ऊपर हो चुका हैं, इसी कोटि में झा 
जाते हैं। पर सूक्ष्मतः ओर व्यावहारिक दृष्टि से अधीन 
राज्य वही माना जाता है जो लव प्रकार से किसी दूसरे वड़े 
राज्य फे अधिकार में रहता है। पझधिकारी राज्य अपने 
नियुक्त किए हुए शासकों आदि छे द्वारा अधीन राज्य ने सारा 
राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम और कानून बनाता 
है, कर उगाहता है, न्यायालय स्थापित करता है. दूसरी 


अधीन राज्य 


( २५४ ) 


शक्तियों से उसकी रक्षा करता है और इसी प्रकार के दूसरे 
भ्रावश्यक कत्तेव्यों का पाज्षन करता है। अधीन राज्य को 
किसो प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अधिकारी राज्य कं 
द्वाथ में होता है। भारत की गणना इईँगलेंड के अधीन राज्यों 
में होती है; प्रोर इसी से श्रधीन राज्यों की स्थिति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारों राज्य अपने 
* भ्रधीन राज्यों को धहुतत कुछ अधिकार और खतंत्रता भी दे देते 
हैं; प्रौर कहीं कहीं श्रधीन राज्य के प्रधान अधिकारी का यह भी 
अधिकार दोता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में 
सम्मति भार सद्दायता दे। फ्रांस के दे एक अधीत राज्यों के 
प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापिका 
सभाओं तक में आकर बैठने और बेज्ञने का अ्रधिकार है । 
आद्वेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण 
सन्‌ १८१४ के युरोपियन महासमर के बाद हुआ है। थे 
श राष्ट्र संघ ( 7,078 7० ० ४०75 ) 
आदेशित राज्य हि विज कर लि समर 
द्वारा विजेता राज्यों को सौंप गए हैं; 
और उन्हें ध्रादेश है कि थे यहाँ के मूल-निवासियों की मान- 
सिक, नेतिक तथा श्रार्थिक उन्नति का प्रबंध करें । इसके लिये 
उन्हें राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी होना पड़तो है। प्रत्येक 
श्रादेशित राज्य की शासन संबंधी रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र सेघ 
की परिषद में उपस्थित की जाती है और उसकी जाँच एक 
आदेश कमीशन द्वारा होती दै। हस चरह जमनी के कई 


( रभप ) 


उपनिवेश ब्रिटिश सरकार और इसके अंतर्गत खरतंन्न उपनिवेशों 
फे तथा फ्रेंच-लरकार के अ्रधोन आ गए हैं । 
(९ ) ब्रिठिश साम्राज्य 
( के ) उपनिवेश 

प्रेट त्िटेन और आयलैंड, चेनेल् आइलैंड्स, आइल शआाफ 
मैन तथा भारतवर्ष को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 
प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयलें'ड यद्यवि 
उपनिवेश नद्दी कहा जा सकता, तधापि इसकी शासन-प्रणाली 
साम्राज्यांतर्गत अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाली से 
बहुत कुछ मिलती जुलती है; इस कारण हस उसका वर्णन स्वदंत्र 
उपनिवेशों के चेन के साथ ही करेंगे । उपनिवेशों में कुछ 
ऐसे भी हैं जे रक्षित राज्य ( 2/0600/४॥९७ ) फहलाते हैं 
अत: इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वर्णन किया जाता 
है। सुभीते के लिये सब उपनिवेशों का चार श्रेणियों में 
विभक्त कर दिया गया है। पहली श्रेणी डन उपनिवेशों की 
है जिनमें फेवल गव्ेर ही शासन करता और वही कानून 
बनाता है। इन उपनिवेशों में फोई व्यवस्थापिका सभा नहीं 
होती । ऐसे उपनिवेश ये है--जिन्नाल्टर, सेंटहेलना, ऊशांटो, 
गेल्डकेस्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वसूटोलेंड, वेचुआना- 
लैंड, स्वाजीलैंड गौर अदन# । 


$: शदन का सेनिक और राजनीतिक प्रबंध थिटिश सरकार करती 
१ै। नागरिक विपयेों की देख भाल भारत सरकार हारा होती हैं । 


( रद ) 


दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश थे हैं जिनमें एक शासक या 
गवनेर रहता है, जे एक व्यवस्थापिका सभा की सद्दायता से 
कानून बनाता और एक काय्येकारिणी सभा की सहायता से 
शासन करता है। इन दोनों सभाशओ्रों या कोंसिलें के मेंबरें 
की नियुक्ति या ते सम्राट_ के द्वारा द्वोती है और या सम्राद्‌ के 
प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा। इस श्रेणी फे अंतर्गत त्रिटिश 
होंडूरास, ट्रिनिडाड, विंडवर्डे द्रोपसमुदाय, पश्चिमी अफ्रिका का 
उपनिवेश, न्यासालैंड, हांकांग, स्ट्र ट सेटलमेंट और सेच लीज है। 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें ज्यवस्थापिका सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं श्रौर कार्य्य- 
फारियी सभा के सदस्य सम्राट अथवा उसके प्रतिनिधि 
शासक ( गवर्नर ) के द्वारा नियुक्त होते हैं | इस श्रेणी में जमैका, 
लंका ( सिलान ), मारीशस, फीजी, केनिया, त्रिटिश ग्वाइना, 
लीवर्ड द्वीप, साइप्रस, यूगेंडा, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी 
रेडेशिया, गेंबिया, सीरालियोन, फॉकलैंड, दक्षिणी जाजिया, 
पेपुआ, वहामाज, बरबडास, वरमुडास और मालटा है । 

उपयुक्त तीन श्रेणी के उपनिवेश ब्रिटिश सरकार के .उप- 
निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवनेर उपनिवेश मंत्री 
( 8७0/७छ४७०ए ०(8॥०७ 40/ 006 00]0०76७ ) की सलाह से 
सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 

चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जे स्वतंत्र उपनिवेश 
( 7007४४)०॥8 ) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- 


४ ( २५७ ) 
सत्तात्मक राज्यों की तरह होावा है और सरकार प्रतिनिधि- 
सभा क्षे प्रति उत्तरदायी होती दहै। किंतु कुछ बातों में, विशेष- 
तः वाह्य विषर्यों सें, द्वेटिश सरकार का इन पर अधिकार 
हता है। इसका प्रधान शासक अघवा गवनेर-जनरल सम्राट्‌ 
द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निन्न- 
लिखित उपनिवेश हैं--आ्रास्ट्र लिया, कनाडा, न्यूजीलेंड, न्‍्यूफा- 
उंडलैंड और यूनियत आफ साउथ अफ्रिक्ता । इसकी शासन- 
प्रणाली संक्षेप में नीचे दी जाती है | 
स्वतंच-उपनिवेशों की शासन-प्र एाली 
इसके अंतगत कई छोटी छोटी रियासते' हैं जे अपने 
लिये आप कानून वनाती हैं। सब रियासतें मे मिस्तकर 
प्रधान गवर्नमेंट फो कुछ निश्चित और 


। ४८ 
आस्टू लिया रु हक के. 240 8. 5 
विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहाँ 
सम्राट_द्वारा नियुक्त एक गव्नेर-जनरल रहता है जे एक 


प्रवंधकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा 
के & मंत्रो होते हैं जे अपने शासन-क्लार्य के लिये प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि में 
जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित है !। सिने सें 
छः रियासतों में से प्रत्येक के छः छः सदस्य, इस प्रकार कुत् 
३६ सदस्य होते हैं जे सर्व-साधारण की सस्मति से छः वर्ष 
के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तौन बंप 
लिये सार झावादी हक हिसाव से होता है।! 
शा[०--१७ 


धि 
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रियासत फे कम से कम पाँच प्रतिनिधि होते हैं । कुल प्रति- 
निधियों की संख्या छृगभग ७५ होती है। यहाँ के मूल 
निवासियों को छोड़कर शेप सब ख्ली-पुरुषों का चुनाव में मत 
देने का प्रधिकार है । 
यहाँ का शासन-काय्य १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कांसिल 
की सहायता से एक गवनेर-जनरल करता है जो सम्राट द्वारा 
नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है । 
कानून बनाने के लिये सिनेट और हाउस 
अ्राफ कामंस की सम्मिलित एक पाह्तिमेंट है। सिनेट में 
<६ सदस्य हैं जे कनाडा सरकार की सिफारिश पर सम्राट 
द्वारा नामजद किए जाते हैं। सिनेटर आजन्म सदस्य रहते 
हैं। सिनेटर की अ्रवस्था तीख वर्ष की होनी चाहिए और 
उसके पास कुछ निमश्चित जमींदारी होनी चाहिए।| हाउस 
श्राफ कामंस के सदस्यों का चुनाव प्रति चार वर्ष वाद होता 
है। प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष का मत देने का अ्रधिकार है । 
कुल सदस्यों की संख्या २३५ है । प्रीवी कींसिल अपने शासन- 
कार्य के लिये इसके प्रति उत्तरदायो द्वोती है । 
यहाँ का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल 
के हाथ में है । व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधि मंडल की 
सम्मिलित एक सार्वजनिक सभाया 
पालिमेंट भी है | व्यवस्थापिका सभा के 
४४५ सदस्य हैं जिनमें तीन मोआारी ( न्यूजीलैंड के मूल- 


कनाडा 


न्यूजीलेंड 
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निवासी ) सदस्य गवर्नेर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं | इनमें 
से जो लोग १७ सितंवर १८८१ से पहले से निवुक्त हैं, वे ता 
उसके आजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद 
हुई हा, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर उनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति- 
निधि-मंडल में ८० सदस्य हैं जे सर्वसाधारण द्वारा तीन 
वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मोश्रारी सदस्य भी 
होते हैं। स्तरियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। गवरनर-जनरल 
सम्राट_ द्वारां नियुक्त किया जाता है ओर वह एक कार्यकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा के १२ मंत्रो 
. होते हैं जे अपने शासन काये के लिये प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड़ देने का 
अधिकार गवनेर-जनरल को है । पालिमेंट के पास किए हुए 
विज्लों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता 
है श्रौर नए बिलों के मसेोदे भी उपस्थित कर सकता हैं । 
यह खबसे पुराना अँगरेजी उपनिवेश है। यहाँ का 
शासन € सदस्यों की काय्येकारियी सभा की सद्दायता से 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता 
है। २४ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका 
सभा भी है जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती ह। 
सर्चेसाधारण द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधि- 
मंडल भी है। प्रत्येक बालिग पुरुष को सत देने का प्रधि- 


: न्यू फाउंडलंड 
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कार हैं, परंतु अ्रभी स्लियों को यहाँ यह अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है। फार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि-मंड् के प्रति उत्तर- 
दायी रहती है । 

इसमें फेप आफ गुडहेप, नेदाल, ट्रांसवाद् और आरेंज 
रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई सन्‌ १७१० को 
यह संघटन हुआ था। यहाँ सम्राट 
द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरत्त शासन 
करता है। पशपनी सहायता के लिये 
कारय्वैकारियी सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार उसी 
का है। राज्यों क॑ भिन्न सिन्न विभागों का स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से अधिक . 
अ्रफसरें को नियुक्त नद्टीं कर सकता । कानून बनाने के लिये 
पालिमेंट है जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि-मंडल. है । सिनेट 
के चालीस सदस्यों में से आठ का गवनेर जनरल नियुक्त करंता 
है और ३९ सब प्रांतों से चुने जाते हैं। युरापियन न्रिटिश 
प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की 
सदस्यता के उम्मेदवार की अवस्था कम से कम तीस वर्ष होनी 
चाहिए और उसके पास कम से कम ५०० पौंड की जायदाद 
भी हानी चाहिए। सीनेट की आयु दस वे की होती है । 

प्रतिनिधि-मंडल में १३४ सदस्य हैं। इस सभा की 
अवधि पाँच वर्ष है। यहाँ के प्रत्येक बालिग स्री-पुरुष को 
इसके चुनाव में मत देने का अधिकार है। शासन कार्य में 


यूनियन आफ साउथ 
अक्रिका 
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प्रबंधकारिणी सभा इसके प्रति उत्तरदायो रहती है। पाति - 
मेंट की बैठक प्रति वर होना आवश्यक है । 
सायलेड 

हम ऊपर कह आए हैं कि वास्तव में आयलेड त्रिटिश 
साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कद्दा जा सकता । इसका कारण 
यह है कि यहाँ के निवासी प्रिटेन को अपनी माठ्भूमि नहीं 
मानते । यहाँ के निवासियों की भाषा शओ्र।र धार्मिक मत भी 
इँंगलैंड-निवासियें से भिन्न हैं । इँगलेंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत 
के हैं और आयज्लंड में वहुधा रोमन कंथेषलिक सत ही माना 
जाता है। कई सदियों से आयलेड इँगलेंड का एक प्रधीन 
राज्य रहा आया है, किंतु इस वीच में आयलैंड भी खतंत्रता के 
लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब जब इंग्लैंड पर फोई पअआापत्ति 
भ्राती, आयलेंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का मौका पाता 
और एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध में 
भी आयल्ेंड ने जमेनी से मिलकर ईँगलेंड के विरुद्ध खड़े होने 
का प्रयत्न किया, किंतु ईँगलेंड ने इसे दया रखा। लड़ाई कं 
पहले यहाँ के प्रतिनिधि त्विटिश पालिमेंट में प्राकर बैठते थे । 
लड़ाई का पंत होने पर जब शायजलैड का अपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अवसर मिला, तब वहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति- 
निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिन्ना की कि वे प्रिटिश पार्लि- 
मेंट में न जाकर झायलेंड सें ही प्पती पालिमेंट झरेंगे 
ऐेसा ही छुझआ। आयलैंड में स्वतंत्र राज्य फी घोषणा! हो गई 
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लड़ाई के पूर्व सन्‌ १८९२ में ब्रिटिश पाछिमेंट. 
श्रायलैंड के लिये एक हेःमरूल बिल ( खराज्य का मसविदा ) 
पास किया था श्रार यह्द १5१४ सन्‌ से कारये में लाया जाने 
का था। यह बिल्त उत्तरीय आयजल्तेड के छ: जिलों को ते! 
मंजूर हो गया, परंतु वाकी २६ जिले की यह्ट मान्य नहीं 
था। सन्‌ १८७१४ सें महासमर आरंभ द्वो जाने से वह होम 
रूल भी लड़ाई के अंत तक के लिये स्थगित क्र दिया गया। 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके दें, लड़ाई के अत में दच्तिणीय 
आयक्लञंड के २६ जिलों ने अपनी खतंत्र पार्लिमेंट स्थापित 
वर ली ओर ब्रिटिश सरकार का होम रूुल ग्रहण नहीं किया । 
उच्तरीय छः जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया । 
दक्षिणीय आयलेंड के खतंत्र पालिमेंट स्थापित करने 
पर ब्रिटिश सरकार से उसको दवाने के अनेक प्रयत्न किए | 
ननता ते। भड़की ही हुई थी ! उसने अपनी खतंत्रता के लिये जी 
तोड़कर लड़ाई की । चहुत से लोग सारे गये, खून की नदियाँ 
वहीं। अत को विटिश सरकार को मालूम हो गया कि 
आयलें 'ड बिना खतंत्र हुए नहों रहेगा; और आयके'ड को 
भी सालूस है। गया कि इँगलेंड भी टक्कर खाने योग्य नहीं 
है। फल यह हुआ कि दोनों की संधि की इच्छा हुई और 
सय्‌ १७२१ में ब्रिटिश पारलिसेंट श्रोर आयरिश पालि मेंट के 
बराबर वराचर सदस्यों ने बैठकर संधि कर ली। आयरिश 
नेताओं को आयहे'ड के लिये शासन-प्रथाली निर्माण फरने 
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का अधिकार दिया गया। त्रिटिश और आयरिश सरकारों ने 
उन्र नेताओं के ससविदों फो संजूर किया श्र ६ दिसंवर 
सन्‌ १७२२ को इस प्रणात्ली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ । 

अब हम संक्षेप में आ्रायरेश शासन-प्रणाली पर कुछ 
लिखे गे । उपयुक्त संज्षिप्त इतिहास को ध्यान में रखे बिना 
आयरिश शासन-पद्धति का समझना असंसव होगा । 

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय आयक्लेंड श्रधवा 
अर्स्टर ने त्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ स्वराज्य खोकार 
कर लिया था | श्रत: यद्ाँ की शासन-प्रणाली फनाडा इत्यादि 
उपनिवेशों की शासन-प्रणाली के ही सदृश है | 

दक्षिणोय आयलें'ड अथवा प्रायरिश खतंत्र-राष्ट्र ( [775॥ 
]0.08 80० ) की शासन-प्रणाल्रो भी यद्यपि अन्य उपनिद्रेशों 
के ही सदश है, तथापि कई बातें में यह सर्वधा निरालो ही 
है। इसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व ओर सीनेट के सभ्यों 
के चुनाव की रीति विशेष उल्लेखनीय है । 

आयरिश पालिमेंट की दे सभाएँ हँ---राष्ट्र सभा (8९७४०) 
और प्रतिनिधि समा (0॥क्7षा00- ० ०फ्णा॥०5) | राष्ट्र समा 
में प्राजकल ६० सभ्य हे और प्रतिनिधि सभा में १४३ प्रति- 
निधि सभा फे लिये २१ व से ऊपर उम्रवाले प्रत्येक नाग- 
रिक फो, चाहे वह खत्रो हो या पुरुष, मत देने का पझ्षिकार 
है। प्रति ३०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम्त एक सदस्य 
ध्रवश्य होना चाहिए। 
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यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है । इसके सदस्य केवल 
वे ही हा सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान और अन्य 
प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हा । इन सभ्यों की 
अवधि वारद्द वर्ष की होती है, किंतु एक-चौथाई सदस्य दर तीसरे 
साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग 
से ही द्वोता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा ३२९ और 
राष्ट्रसभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये साम 
जनता के सामने रखे जाते हैं । इनमें से जनता १४ को 
चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य होते हैं । 

पालिंमेंट को अधिकार है कि वद्द सच १८२१ की 
संधि फी सीमा के भीतर चाहे जैसे नियम बना सकती है। 
अतः आयलें उ की जनसंख्या के किसी खास अनुपात से प्रधिक 
सेना रखने का अ्रधिकार नहीं है। लड़ाई के मैौकों पर अ्रपने 
बचाव के लिये ब्रिटिश सरकार को अधिकार है कि वह आय- 
लेड के जो वंदरगाह चाहे, ले ले । अत्येक सदस्य का राजभक्ति 
की शपथ भी लेता भ्रावश्यक है। इनकी छोड़कर भ्रायलें'ड 
से ही खास संचंध रखनेवाली समस्त बातों में पालिमेंट को 
पूरा अधिकार है। परंतु पालिमेंट की दोनों सभाओं की 
ताकत वरावर नहीं है । प्रतिनिधि सभा फे अधिकार प्रधान 
हैं। राष्ट्र सभा सममाने और केवल्ल कुछ काल तक शअ्रतिनिधि 
सभा के किसी मसविदे को राकने के सिवा और कुछ नहीं 
कर सकती । धन संबंधी मसविदे ते राष्ट्सभा पेश भी नहीं 
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कर सकती शोर प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४ 
दिन से ज्यादा उसे रोक भी नहीं सकती । अन्य मसविदे वह 
पेश भी कर सकती है प्लौर २७० दिनों तकरोक़ भी सकती है । 

उपयुक्त व्यवस्थापिका प्तभाओं के अतिरिक्त एक कारये- 
कारिणी सभा भी है, जिसमें १९ सदस्य होते हैं । इनमें से 
चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। वाकी शअ्ञाठ में से 
तीन को प्रतिनिधि सभा पालिमेंट का सभ्य बना सकती है । 
बाकी सदस्य ओर मंत्री पालिमेंट के सभ्य नहीं होवे । इस 
कार्यकारिणी सभा का एक सभापति शोर एक डपसभापति 
होता है। सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गवनेर- 
'जनरल्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति 
अ्रपने उन मंत्रियों फा चुनता है जिन्हें पालिमेंट में बैठने का 
ध्रधिकार है। बाकी मंत्रो प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं। कारयेकारिणी सभा प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु श्रविश्वास फे श्रवसतर पर सब 
मंत्रियों फा इस्तीफा नहीं देना पड़ता, केबल समापति श्रार 
उसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने का बाध्य रहते हैं ; 
जों अन्य मंत्रों फार्यकारिणी सभा में बैठते हैं ओर उसमें 
अपना मत देते हैं, वे बगैर किसी खास बुराई के झपनी झवधि 
से पहले नहीं हटाए जा सकते । यह होथध मंत्रो-उत्तरदायित्व 
अआयलें ड-सखतंत्र-राष््र का निराला दी है। कार्यकारिणी सभा 
सभापत्ति फो परासशे देती हैं हार सभापति गवनेर- 
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जनरत्त का। सालाना आयव्यय का मसविदा भी यही 
सभा तैयार करती है और वह प्रतिनिधि सभा के सामने 
विचारने का रखा जावा है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक 
एक शासन विभाग रहता है श्र वह उसके लिये अकेला ही 
उत्तरदायों द्वोता है । 

यहां की जनता की भी विल्ल पेश करने का अधिकार प्राप्त 
है श्रौर विशेष बातों में जन-सम्मति भी ली जाती है । 

राजा का प्रतिनिधि गवरनर-जनरल होता है। यह आय- 
रिश पालिमेंट की ही सिफारिश से ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 

(ख ) रक्षित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित रक्षित राज्य हैं- 

( १ ) मलाया, ( २ ) सारवाक, (३ ) वोरनिया, ( ४ ) 
सूडान और ( ५ ) ज॑जीवार । 

ये अपने क्षेत्र में त्रेटिश सरकार फो छोड़कर और किसी 
को राजनीतिक हस्तक्षेप नहों करने देते । .. इनमें यह हस्तक्षेप 
भिन्न भिन्न मात्रा में है। सलाया में त्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त रेजिडेंट है जे! वहाँ के सुल्तान को शासन-कार्य में 
सहायता देवा है। सारवाक और बोर्नियो में व्रिटिश सर- 
कार को आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं है। सूडान इईँगलैंड शऔलौर मिस्र दोनों की रंक्षा में है.। 
गवर्नर-जनरत्त तरिटिश सरकार की खोकृति से नियुक्त होता 


त्रः 
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है। जंजीवार का शासन सुलवान के नाम से त्रिटिश रेजीडेंट 
द्वारा होता है | 
(गे) झधचौन राज्य 
भारतवप 

भारतवर्ष ईँगलेंड का अधोन राम्य है। इँगलेंड का राजा 
भारतवर्ष का सम्राट कहल्लाता है। यहाँ क॑ शासन का सब 
प्रबंध करने के लिये इँगलैंड में एक सेकेटरी आफ स्टेट रहता हूँ 
जिसकी एक फोंसिल भी हैं| कोंसिक से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी 
की प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। 
भारत में जे! फानून पास द्ोता है, वह उसकी स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है। वह सम्राट्‌ फो उसे स्वीकृत अघवा अस््रीकृत 
करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय श्रादि 
भी उसी के अधिकार में है। उसकी कोंसिल में प्याठ से वारद्द 
तक सदस्य होते हैं। उसे भारत ऊं श्याय-व्यय का लेखा प्रति 
वर्ष पार्लिमेंट सें उपस्थित करना पड़ता हैं । पालिमेंट के सदस्य 
उससे भारत के संबंध में प्रश्न सी फर सकते ४ । 

सम्राट की ओर से भारत में शासन फरने फे लिये जो 
प्रधान प्रधिकारी नियुक्त किया जाता दै, डसे गवनेर-लनरल 
और बाइसराय कहते हे । इसकी ध्मवधि प्रायः पाँच ब५ फी 
ऐ।ती है। वह प्रधान मंत्रो को सिफारिश से सम्राट_ द्वारा 
नियुक्त किया जाता है। उसकी एक फार्यकारिणी सभा है 
जिसके सदस्य सेक्रेटरी ध्यॉफ स्टेट को सिफारिश से सलन्नाट 
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द्वारा द्वी नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी 
कहलाती है। गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ ( जंगी 
ल्ाट ) के अतिरिक्त इसके छः सभ्य होते हैं, जिनमें अब प्राय: 
आधे हिन्दस्तानी होते हैं। इसका सभापति गवनैर-जनरत्त 
होता है । उसे प्राय: सभा का निणैय सान्य होता है; परंतु 
भारतवर्ष की भन्ताई के खयाल से वह अपने मत के अनुसार 
इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गव- 
नर-जनरल अपने राज्य के भिन्न भिन्न विभागों का भार कार्य 
कारिणी के सदस्यों में बाँद देता है। इस समय भारत सर- 
कार के निम्न लिखित आठ विभाग हें-- 

१--पर राष्ट्र विभाग ( #०छं2० ) | 

२--सेना विभाग ( ४7709 )। 

३--अथे विभाग ( 7०08 ) | 

४--स्रदेश विभाग ( 0706 ) । 

पू--रेल श्रौर वाणिज्य ( 80] ए998 पे 00977070९) 

६--शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग ( 07०४#४००, 
प&छी॥ ७7्ते १,8008 ) | 

७--उद्योग धंधे भ्रौर मजदूर विभाग (॥790 ४0769 &7॥प 


क्‍90007 ) | 
८--कआानून विभाग ( ॥06ट2ं४860/8 ) | 
इनमें से पहला और दूसरा विभाग ते। क्रम से गवरेर- 


( र६८ ) 
रल और कमांडर-इन-चीफ के अधोन है; शेप छः प्रथकू 
पइथक अन्य छः: सभ्या के अधान है । 
२० अ्रगस्त सन्‌ १४१७ की घाषणा में सेक्रेटरी-पॉफ- 
ने भारत के प्रति ब्रिटिश पाहि सेंट की नीति का स्पष्टोकरण 
किया है आर उसमें चताया हे कि त्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य 
कि भारत को घोरे धोरे उत्तरदायी शासन ग्रदान किया जाय । 
गी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन्‌ १८१७ में त्रिटिश पालि- 
मेंट नें भारत के लिये सुधार-कानून पास किया। इससे अन्च 
कई सुधारों के अतिरिक्त भारत के केंद्रोय शासन के लिये सभा- 
ह्रय-प्रणाली का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया ! गवर्नर- 
जनरल क॑ अविरिक्त इस संडल् के निम्नलिखित दो विभाग ह-- 
( १ ) राज्य परिपद्‌ (00फलो व शांता० )। चह प्रति 
पाँच वर्ष वाद संघटित की जाती दे । 
( २ ) व्यवस्थापिका सभा(4,0टांड पंए९ :५४६९7१॥))४)॥। 
इसका नया संघटन प्रति तीन वर्ष बाद होता है । 
राज्य-परिपद्‌ के कुल ६० सभ्य होते दे जिनमें ३३ निर्वा- 
चित पआऔोर २७ नासजद होते हैं! व्यवस्थापिका रू 
को संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई हैं. परंतु य 
बढ़ाई भी जा सकतो है। झाजकल इस सभा में कुल १४४ 


| 2॥2 *+) है 
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सकते । इनका श्रधिव्रेशन प्रति वर्ष प्राय: दो बार छोता है-- 
एक श्रीष्म-अ्रधिवेशन जे शिमले में होता है और दूसरा 
शरदू-अधिवेशन जो दिल्ली में होता है। 

व्यवस्थापिका सभा का सभापति सभा द्वारा ही चुना-जाता 
है और गवर्नर-जनरल्ल की अनुमति मिलने पर उस पद को 
ग्रहण करता है। --वहुघा किसी कालनी प्रस्ताव को पास 
करने फे लिये दोनों सभाओं की मूल रूप से और कुछ संशोधन 
को साथ स्वीकृति होना आवश्यक है । इन सभाओं द्वारा पास 
किए हुए प्रस्ताव सिफारिश के तोर पर होते हैं ग्रैर वे कानून 
तभी माने जाते हैं जब गवनेर-जनरल की भी स्वीकृति हो।। गव- 
नर-जनरल को पू्ण अधिकार है कि वह इन प्रस्तावों को न 
माने | इससे स्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहीं है । 

ब्रिटिश भारत पंद्रह प्रांतों में विभक्त हे। इनमें बंगाल, 
मद्रास, बंपई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाव, बिद्दार और 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आखाम और बरमा ये नौ प्रांत गवर्नरों 
के अधीन हैं, जो सन्‌ १४१८ के सुधार द्वारा नियुक्त 
मंत्रियों के खाथ उनका शांसन करते हैं। ये गवनेर सेक्रे- 
टरी-आऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट द्वारा "नियुक्त किए 
जाते हैं और ये प्रायः पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते 
हैं | शेष छः तथा पश्चिमेत्तर-सीमा प्रांत, त्रिटिश बलूचिस्तान, 
दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग श्रार अंदमान निकोबार द्वोप 
चीफ कमिश्नर के क्रधीतत हैं। चीफ कमिश्नर गवर्नर-जनरल 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लियें 'सझादू की 
अतनुमत्ति भी लेनी पड़ती है। -३ 

प्रत्येक गवनेर के प्रांत में एक प्रवंधकारियी सभा ओर एक 
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती है। प्रबंधकारियी सभा के 
सभ्य चार से अधिक नहों होते । ये भी गवनर के सदृश 
सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यव्॒स्थापिका सभा 
फे भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा में और भी नामजद 
और निर्वाचित सभ्य होते हैं; किंतु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका 
सभा में २० प्रति शत से अधिक सरकारी और ७० प्रति शत 
से क्रम निर्वाचित सभ्य नहीं दहोते। प्रांदीय व्यवस्थापिका 
सभाओं का वर्तमान संघटन इस प्रकार है- 


निज जनम. परन न. पल ये लनन- पल नकननननक 





नल अत 





। प्रांत ' “रत रवाचित कुल । 
। सदस्य । 
सदरास | ४२५६ . <दप.. १२७ । 
वंचई २५ ८४: हरे 
बंगाल । २६ , ११३ १३७ 
युक्तप्रांत ! २३ १०० ध्ब्३ | 
बिहार और उडीसा ( २७. छ६ | १०३ | 
पंजाघ श्र 8... छू३्‌ | 
मध्य प्रदेश प्रांत और घरार... १६ घट 5० 
। घासास ह ९४ इ्< श 
| बरमा २३ ष्८ ६०६ 
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“» गवरनेर के प्रांतों के शासन-संवंधो विषय दे भागों में विभक्त 
ं--( १ ) रक्षित, ( 78८५०/४०९ 80))००४७ ) और (२) 
हस्तांतरित ( १४॥क्‍5/०५४१ ) | रक्षित विषयों का प्रवंध गवनेर 
अपनी प्रवंधकारिणयी सभा के साथ करता है। हस्तांतरित विपयों 
में उच्चे मंत्रियों के परामश से कार्य करना पड़ता है। परंतु 
गवनेर का अधिकार रहता है कि वह आवश्यक समभकर 
प्रबंधकारिणी सभा और मंत्रियों के निण॑य के विरुद्ध भी काम 
कर सके | मंत्री गवनेर द्वारा व्यवस्थापिका सभा के निर्वा- 
चित सभ्यों में से चुने जाते हैं और उन्का मासिक वेतन व्यव- 
स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी 
मंत्री को, भ्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव पास करके, था उसका 
बेतत कम करके, मंत्रो-पद से अलग कर सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि इस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन की कुछ भल्नक विद्यमान है; परंतु इसकी मात्रा कितनी 
है, यह पाठक ख्वयं नि्णेय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि 
गवनेर को मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम करने का 
अ्रधिकार है ओर वह मंत्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार उनके 
पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों: को अपना पद सुर- 
चित रखने के लिये एक ओर ते व्यवस्थापिका सभा को प्रसन्न 
रखना पड़ता है और दूसरी ओर गवर्नर का । इससे उनकी 
कैसी स्थिति है, यह भी सहज ही समझका जा सकता है | 
केंद्रीय. व्यवस्थापिका सभा के सदृश प्रांतीय व्यवस्थापिका 
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सभाओं की भी आयु तीन वर्ष की ही होती है। चोफ 
कमिश्नर के प्रांतों में शासन संचंधी सारे विषय चोफ कमिश्नर 
ओर उसकी प्रवंधकारिणी सभा के ही अधीन हैं। यहाँ मंत्रि- 

पद्‌ की स्थापना अभी तक नहीं की गई है । 
भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत-सरकार के रक्ित राज्य हैं। इन राज्यों को 
छुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अधवा भारत-सरकार 
की विशेष स्वीकृति के विना अपने यहाँ किसी यरोपियन 
कम्मेचारी का रखने का अधिकार नहीं है। भारत-सरकार 
यदि किसी राजा का कोई अनुचित काये करने हुए देखे ता 
वह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य 
भारत-सरकार का कर भी देते दे, पर अधिकांश नहीं देते। 
प्राय: रियासतें का प्रवंध वहाँ के राजाओं, संत्रियां शोर 
कौंसिलों के द्वारा ही द्वोता है; पर प्रत्येक वड़ो रियासत में एक 
पोलिटिकल पझ्मफसर या रेजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर- 
कार की ओर से नियुक्त होता दै। कह छाटी छोटो रिया- 
सतों के समूह कं लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिकल अफसर 
या रेजिडेंट रहता है। सब राज्यां को अपना प्पना कानून 
बनाने का अधिकार है । हैदराबाद, मैथूर, चह़ौदा, काश- 
मौर, कलात और राजपूताने तथा मध्य भारत को रियासतें, 
जिनकी सेल्या १७५ है, गवर्मेर-जनस्ल इन-कोंसिल के झपि- 
फार में हैं। इसके झतिरिक्त बहुत 7टी ढोदो रियासतें 

शा०-- (८ / 
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प्रांतीय सरकारों की भ्रधीनता में भी हैं। चोनी सीमा तथा 
पश्चिसात्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें और 
पहाड़ी जातियाँ और छोटा नागपुर, ओड़ोसा आऔर मध्य प्रदेश 
में सरकार के अधोन छोटी छोटी जंगली जातियाँ भो हैं ! 

हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और काश्मीर भारत के प्रधान 
देशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर 
कई बातें में वह बिल्कुल्ल खतंत्र है। इसके उपरांत मध्य 
भारत, राजपूताने श्रौर बलूचिस्तान की एजेंसियाँ हैं.। इनमें 
ये रियासते' हैं-- 
गवालियर, ईदार, भोपाल, रीवाँ, 
ओड़छा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, 
। विजावर, श्रजयगढ़, छत्नपुर, चरखारी 
| आदि। 

| उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, 

राजपूताना 


लि. जप हल पक नजर 


संध्य भारत 


बीकानेर, कोटा, बूँदी, अलवर, धौलपुर 
अआरादि | 


बलूचिस्तान | कलात और लास बेला । 
प्रातीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं-- 
। ट्राबंकेर, काचीन, पड़्डूकाटा तथा 


कं अन्य छोटी रियासते । ' 


|] 
। 
चंगाल | 


संयुक्त प्रांत ॥ 
पंजाब ! 
चरमा ।क्‍ 


मध्य प्रांत 


श्छ 
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कोल्हापुर, कच्छ, खैरपुर, इंडर, भाव- 
संगर, जूनागढ़, गांडल, पालनपुर आदि | 
कूचविद्ार, भूटान, सारभंज, काला- 
हांडी, वामढ़ा आदि । 


वनारस, रामपुर प्रौर टेहरी । 


पटियाला, नाभा, भींद, कपूरघला, 
मंडी, चंचा, फरीदर्काट आदि ; 


उत्तरी और दक्षिणी स्थाम राज्य ! 


चस्तर, रायगढ़, सरशुजा आदि। 


जब संसार भर में स्वतंत्रता की ध्रावाज गूँज़ रही दँ, वद 
भारत इससे कैसे दूर रह सफता है! भारतवर्ण भी ऋपनो 
5 रे रे | ७ कट साई हक ब्लड हार भा 
स्वदेन्नता फे लिये पूण प्रयत्न कर रहा हे! सन्‌ १६२१ में महात्मा 
गांधी फे नेतृत्व में शांतिमय हसहयोग का एक विराद हझ्ांदाकलन 


न 


चला था। परंतु भारत के ढई नेता पैर राजनीतिल इससे 
सदहमत न घधे, इसलिये यध्रेष्ट परिषाम प्राप्त न हा सझा। 


भारत के खराज्य का रूप क्‍या होगा, इससें 


2५ ६ 

/] 

4५ 

(| 

# 
2 । 

| 
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अंब:भेद था; परंतु ता० रेप अगस्त १€२८ की लखनऊ में डा० 
श्रनसारी की अध्यक्षता में जे एक ऐतिहासिक सर्वदल-सम्मेलन 
हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 
आए थे, उसमें करीव करीब सर्चेसम्मति से यद्ट निश्चय हो 
चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत- 
गत श्रपनिवेशिक (जैस! कनाडा, आस्‍स्ट्रेलियां इत्यादि उपनिवेशों 
में है) खराज्य होना चाहिए ; किंतु फिर भी भारतवासी अपने 
ध्येय का कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे और भविष्य में भारत की 
क्या गति होगी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता |. 
(च) आदेशित राज्य 
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य आदेशित 
राज्य हैं-- 
(१) न्यू गिनी--श्रास्ट्रेलिया सरकार के अधीन | 
(२) सेमेझआ--न्यू जीलेड. ?? 5 
(३) दक्षिण अफ्रिका--यूनियन आफ साडथ अफ्रिका 
के अधीन । े ह 
(४) नौरू--हैँग्लैंड, न्यू जीलेंड और आस्ट्रेलिया के अधीन ! ' 
(५) टांगानिका--व्रिटिश सरकार के अधीन 
(६) पेक्वस्टाइन. !! १ 3; 
(७) इराक. हे 
(८) टोगेल्ैंड | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार 
केसरून | के अधोन | ः । 


१2 
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(२) फ्रेंच उएनिवे या, रक्चित राज्य 
तथा श्रादेशित "जय 
(क ) श्रफ्रिका में 

यद्यपि यह प्रदेश प्रफ्रिक्ा में है, तो भी फ्रांस के अंतर्गत 
ही माना जाता है। यहाँ एक गवनेर जनरल रहता है जो फ्रांस 
के प्रधान द्वारा अतरीय मंत्री की सिफा- 
रिश से नियुक्त किया जाता है। गवर्नेर- 
जनरल संना तथा पुलिस की देखरेख रखता है आर अलजीरिया 
के लिये साज्ष भर का बजट तैयार करता है जो। फ्रांस की 
पालिमेंट में रखा जाता है। गवनेर-जनरल की सहायता 
के लिये दे सभाएँ भी हैं। एक सभा में सारे सभ्य गवर्नेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं श्रैर इसका काये केवल सलाह 
देना है। दूसरी सें कुछ ते मुख्य मुख्य अधिकारी प्लौर 
कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं । 
इसका फाये वजट पर विचार करना (फ्रांप की पालिमेंट 
में भेजे जाने के पहले ) श्लार सावेजनिक्र फार्य तथा स्थानीय 
शासन की निगरानी करना है। 

यह एक थे ( बेश ) का राज्य है। परंतु वे फेव्तल नाम 
का ही राजा है। यह फ्रांस फे धाघधीन है। यहाँ एक 
फ्रेंच रेजीडेंट-जननरल रहता हे जिसके 
हाथ में सारा शासन है। यह प्रांस 
फे प्रधान द्वारा, विदेशीय मंत्रों फी सल्लाह से, नियुक्त रिया जाता 


घब्दजीरिया 


ट्य निस 
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4 यहां ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसभा भी है। ये मंत्री वैसे 
वे वे के नाम से नियुक्त होते हैं, परंतु वाखव में ये रेजीडेंट- 
जनरल द्वारा दी फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामश से नियुक्त 
किए जाते हैं। इन मंत्रियों के अधीन एक एक शारसन-विभाग 
है। सन्‌ १४९५२ में यहाँ एक मदासभा (एल्‍थावे 0००) 
भी स्थापित कर दी गई है जे दे। सभाओं में विभक्त दै। एक 
तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है और दूसरी यहां के 
निवासियों के प्रतिनिधियों की! ईछ& विशेष बातें की छोड़- 

कर इस मद्दासमा का वजट पर पूरा अधिकार दै । 
मारकक्‍्का तीन विभागों सें विभक्त है। एक हिस्सा सावे- 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासिव द्वोता है; दूसरा स्पेन के अधीन 
कल द्च और कि सब हिस्सा फ्रांस के 
अधीन दे। ईसका मुख्य धअ्रधिकारी 
अब भी सुल्तान दी माना जाता है और यह सोरक्क्री-निवा- 
सियीं का राजनीतिक और धार्मिक शासक कहलाता है | किंतु 
उसकी सेना संबंधी सारी शक्ति फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त 
रेजिडेंट-जनरल् के हाथ में है । दयुनिस. के सिदृश यहाँ भी एक 
मंत्रिसभा है, परंतु प्रतिनिधि सभा काई नहीं है। मेरक्को 

में फ्रांसीसियों की संख्या अभी तक अल्प हीदे। 
इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं--( १ ) सेने- 
गाल्न, लेफ्टिनेंट गवर्यर द्वारा शासित । (३) मारीटेनिया, 
कमिश्ररी । ( ३ ) अ्पर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर 
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द्वारा शासित | (४ ) फ्रेंच-गिनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 
शासिव। ८४ ) आइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा 
शासित | (६ ) दहोसी, लेफ्टिनेंट गव- 
नेर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश 
एक गवनेर-जनरल्त के अधिकार में हैं 
जिसकी सहायता फे लिये एक कासिल है । 
इसका शासन एक गवनेर-जनरल फे श्रधिकार में है । 
इसमें गवन, मिडिल कांगे। और उ्वंधीशरी-चड नामक तीन 
प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक में एक ले फ्टिनेंट 
फ्रंच ईक्वेटोरिकल गब्र रहता है। महासमर के बाद 
गअफ्रिका 8 5 5 5 
चासल्‍्ज की संधि के अलुसार फ्रांस फं। 
जमेनी के प्रघोन-उपनिवेश टोगोलेंड और कंमरून के बहुत 
कुछ हिस्से मिल्त गए हैं जो फ्रेंच इक्वेदे।रिकल प्फिका में दी 
शामिल हैं। बाकी हिस्से अँगरेजें के प्यादेशित राज्य है । 
'यह अफ्रिका का नसोमालो कास्ट प्रदेश 
फ्रध ईस्ट अफ्रिका ९ है, जो प्रांस का रक्तित राज्य है। यहां 
(एक गवर्नर रहता है । 
मेडागास्फफ.।. गवनेर-जनरल द्वारा शासित ' 
यहां एक गवनेर रहता है जिसफी सहायता कं लिये 
एक प्रोष्षी केॉंसिल हैं। एक लनरल 
कींसिल भी है जिसमें प्रज्ञा द्वारा चने 


जन 
च्च 


किक ॥ 
क्रच चेस्ट अफ्रिका 
( उपनिवेश ) 


रीयूनियन उफ्नियेश 


शुए सदस्य रहते हैं । 


( र८० ) 

(ख) अमेरिका में धार 

॥ यहाँ एक गवनेर रहता है। इसके 

ग्वाडेलप अतर्गत पाँच छोटे छोटे टापू भी हैं जा 
| रकित राज्य हैं । 

यहाँ एक गवनेर रहता दै जो ५ सदस्यों की प्रीवी क्ौंसिल 
को सद्दायता से शासन करता है | १६ 
सदस्यों की एक जनरल कींसिल्ल भी है 

जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है | 

एक गवननेर और एक जनरल-कांसिल के अधिकार में 
मल है। यहाँ म्युनिसिपल कॉसिलें भी हैं 
जिनके सदत््यों का चुनाव प्रजा द्वारा 


गायना उपनिवेश 


होता है | 

ये छोटे छोटे टापुओं के समूह हैं। यहाँ एक एड- 
मिनिस्ट्र टर॑ं रहता है जे। एक कींसिल के 
परामश से शासन करता है | 
(ग ) एशिया में 

भारत के पांडीचरी, चंद्रंनगर, कीर्सकल, माही और 
यनावँ प्रांत फ्रांस के अधिकार में हैं। इनके शासन फे 

0 ५ लिये पांडीचरी में एक गवर्नर रहता है; 

52220 008 शेप थानों में उसके अधीन एडमिनि- 
स्ट्रोटर रहते हैं। एक जनरल कौंसिल भी दै जिसमें प्रजा 
फे चुने हुए सदस्य होते हैं। 


संटपीरी और मिकलेन 


( २८१ ) 

' इसके अतग त कोचीन-चाइना हैं। यहाँ एक गवनेर 
रहता है जे १८ सदस्यों की केंसिल की सहायता से शासन 
करता है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया, 
अ्रनाम, टांकिन और लाओेस ये चार 
रक्षित राज्य भी इसक अतगत हैं । शअ्नाम आर कंत्रोडिया 
में राजा है। टांकिन सें पहले अनाम के राजा का वाइस- 
राय रहता था, पर श्रव फ्रेंच रेजिडेंट रहता है । लाओस 
में एक राजा है जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेरः की सहायता से 
शासन करता है | 


फक्रच इंडो-चाइना 


(घ) ओशेनिया में 
आशेनिया में न्यू केछेडेनिया, सोसाइटी टापू , टहीटी 
भूरिया, सारक्वेघार श्रार गैंकियिर पब्रादि बहुत से टापू दे 
सब एक गवनेर के अधिकार में हूँ नर की एक प्रीवी 
कॉसिल पार एक एडमिनिस्ट्र टिव कॉसिल दे 
एलजीरिया प्लोर व्यू निस का छोाडकर शेप सथ उप- 
निवेशों के लिये फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्रों है आर घआऔप- 
निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्ध-सचिद फे प्मधीन है। प्रत्येक 
उपनिवेश ध्यधवा उपनिवेशों के समूह का घलग वजलद नेयार 
दाता है जो शोपनियेशिक मंत्रों की सर्वोइ्ति फे लिये झेजा 
है। उपनिवेशों फा स्वराष्य के घहुत से घधिक्ार प्राप 
उनका खर्च प्राय: प्पपनो ही जाय से चरुदा हैं; 
कमो होती है तो पसझी पृत्ति प्रेद सरकार 
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्ल्न्प 
“कक ७ ४ी॥ 
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( २८२ ) 
ड़ मर ध ण 
ऋष्ि/को जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवेशों से इस 
“प्रंकार प्रतिनिधि जाते हैं-- 


श्रलजीरिया ) तीन सिनेटर और छ: डिप्टी । 


बन पिन | प्रत्येक से एक सिनेटर और दो डिप्टी। 


क्रच इंडिया | एक सिनेटर और एक डिप्टी | 


काचीन-चाइना 
फ्रांस के श्रादेशित राज्यों में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ 
का शासन फ्रांस के विददेशीय मंत्रो द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
फे भ्रधीन है । यहाँ 'के राज्य का व्योरा फ्रांस को प्रति वर्ष 
साव्वराष्ट्रीय सम्मेलन ( ,0880० ० ४०75) फे समक्ष 
रखना पड़ता है । 
(३) अमेरिका के अधीन राज्य 
इसके वहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं जो सब एक 
गवर्नर-जनरल के शासन में हैं। गवर्नर-जनरज्ञ की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों श्रौर 
७५७ चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन 
तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की 
एक सभा है । श्रमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्वराज्य 


गायना, सेनेगाल, | एक एक डिप्टी | 


( २८३ ) 


ट ० ढछ. % > # हु 
स्थापित करना है ओर वह धीरे घीरे एसा कर भी रहा ह | 
इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिका, ख्यूदिला, वेक ओर 


जॉासन टापू , तथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों का अधिकार है। इन सच स्थानों पर अमेरिका 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवनर रहता हैं । 

जमेनी के समस्त उपनिश्रेश महासमर के उपरांत छीन लिए 
गए थे । कुछ उपनिवेश फ्रांस और इंग्लैंड को सा्रष्ट्रीय 
सम्मेलन के आदेशालुसार प्राप्त हैं। साबरराष्ट्रीय सम्मे्न के। 
भ्रधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जर्मनी के। 
लौटा सकता है । ह 
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भाषा शब्द 


राष्ट्र 


शासन-पद्धति, शासन-प्रणात्ी 


एुकात्मक 
राष्ट्रसंघटनात्मक 
नियामक, व्यवस्थापिका 
शासक, कार्यकारिणी 
न्याय संबंधी 

द्वितीय सभा 

स्वापन्न 

अस्वापत्न 

शिथिल 

अशिधिल 


मुख्य राज्य, मध्य राज्य . 


राष्ट्र-संघटन 

स्थानीय स्वराज्य 
जन-सम्मति 

अवाध्य जन-सम्मति 
बाध्य जन-सम्मति 
नियामक जन-सम्मति 
जाति 


शब्दावली 


+ +*-० है“छ-+- 


अगरेजी शब्द 
98008 
(0०5४प007 
एजा।छाज 
फछ्पेश'9) 
"+6895]8776 
जिड९0पीए० 
बंगवांलंतबी 
9९0070 (#०४7७ 
80ए०/७४87 
>०7-$0ए7७"९ ४7 


>॥6चय046 

काडषांत 

(670) (0ए0पफाशिशाा 
(20786 0४09 

4,008] $567-60ए७/7770४[ 
७४ई७"89 परप्र70 > 


(0ए9॥णवं दि.0/9७97त7॥ 
(0038948॥007ए +फि९०/शाप्रपा 
क्मांधंबाए ० 

खकात07 


भापा शब्द 


जातीयता 

स्विस प्रतिनिधि सभा 
स्विस्‌ राष्ट्रीय उपसमिति 
स्विस्‌ राष्ट्र सभा 

स्विस्‌ जातीय सभा 
अमेरिकन. ,, 


किक का 
क्रच या अमेरिकन राष्ट्र सभा 


हु श्रेतरंग सभा 


फ्र च जातीय सभा 
मंत्रिसभा 

मंत्रिध्रभा की उपससिति 
प्रधान 


प्रशियन ग्रायस्यप समिति 


». अधिक उपसमिति 
प्रशियन जातीय सभा 
प्रशियन लाडे सभा 
प्रशियन प्रतिनिधि सन्य 


जरमेन प्रतिनिधि सभा 
जन राए सभा 
स्शपैजातीय 

राएन या रूघटन 


( २८५ ) 


अगरजा शब्द 


>४छ079)॥59 
उर्ता0णात) (०००7०) 
इएवेटतो 00पाण) 
छिाज्ा06४8) 
+स्पेशापों ५६६९०) ७ 
(०५7९५५ 


50४० 


र0णात) 8४९0७] 

>॥॥7507५ 

(तारा, 

[टछ्पतेएव६. 

तल हिपए॥एी३ए (5४70० 
0 -0९७७॥(६६5, 

पाल 4हत॥०9760 ए06ले] 

॥808 0६ 

पु्७पघएए व वै,ए0ातेड 

[0प्च&७ छह किलशणरह्ातीवन- 
१४०४. 

्जलाएइ(5० 

पृ१छ8७ एज 

छा छा १ धो 

(िदेणाछछ एड १ 


[7४९. 


( रुप ) 


दुन्दी शब्द औँगरेजी शब्द 
द्र्लासतात्भक राज 60000 #० (६0०0० 
007 ५ 
प्रतिनिधिसतातमर्क राज्य छणुएक्षणा४रण ९९ (६०ए७७१- 
ह0076- 
एकसत्ताव्मर्क राज्य छ[०70काण३ 
७09०४ ०) ् २0०७० 
87 0 


शक्ति सैविंगोरग 
एक राजा की परिमित शर्तियुरते पफ्रा।०0 ३० 


राज्य 
प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभी का प्रधान 800%0४7 
द्ल ए 60 


